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  🌅 कहानी से शुरुआत
 📖 कहानी 1 — पहाड़ों  के  बीच एक होटल, जहाँ दुनिया का पैसा तय हुआ

जुलाई 1944। यूरोप में  युद्ध अभी थमा नहीं था, पर जीत की आहट आ चुकी थी। अमे रिका के  न्यू हैम्पशायर राज्य के  पहाड़ों  में  
ब्रेटन वुड् स नाम की एक छोटी बस्ती है , जहाँ  माउं ट वाशिंगटन होटल की लाल छत वाली विशाल इमारत खड़ी है। इसी होटल में  
44 मित्र देशों  के  क़रीब सात सौ प्रतिनिधि लगभग तीन हफ़्ते  तक जमा रहे। बाहर पहाड़ों  की ठं डी हवा थी, भीतर एक ही सवाल —
युद्ध के  बाद दुनिया का पैसा और व्यापार कै से चलेगा?
उन्हें  याद था कि 1930 के  दशक में  क्या हुआ था। महामंदी आई, तो हर देश ने  अपनी दीवार ऊँ ची कर ली — आयात पर भारी 
शुल्क, अपनी मुद्रा को सस्ता करने  की होड़। नतीजा यह कि व्यापार ठप हो गया, बेरोज़गारी बढ़ी और अंत में  दुनिया दूसरे  विश्व युद्ध 
में  जा पहुँची। इस बार कोई ऐसी ग़लती दोहराना नहीं चाहता था। मेज़ के  दो छोर पर बैठे  थे  अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स (ब्रिटेन) 
और अमे रिकी अधिकारी हैरी डेक्स्टर व्हाइट। दोनों  की योजनाएँ  अलग थीं, पर लक्ष्य एक — नियम-आधारित, स्थिर और 
सहयोगी वैश्विक व्यवस्था।
तीन हफ़्ते  की बहस के  बाद नतीजा निकला: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनेगा जो विनिमय दरों  पर नज़र रखेगा और संकट में  फँ से  देशों  
को अल्पकालीन सहारा देगा; पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक (जो आगे चलकर विश्व बैंक कहलाया) बनेगा जो तबाह 
देशों  को दोबारा खड़ा करने  के  लिए लंबी अवधि का पैसा देगा; और सारी मुद्राएँ  अमे रिकी डॉलर से  जुड़ें गी, जबकि डॉलर सोने  से  (35
डॉलर प्रति औंस)। व्यापार के  लिए तीसरी संस्था की भी कल्पना हुई, पर वह उसी समय नहीं बन सकी — उसकी कहानी पचास 
साल बाद, 1995 में  विश्व व्यापार संगठन के  रूप में  पूरी हुई।
आज की दुनिया में  जब कोई देश संकट में  अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के  पास जाता है , जब भारत के  किसी राजमार्ग या मेट्रो के  लिए 
विश्व बैंक या एशियाई बैंक से  ऋण मिलता है , या जब जी-20 की बैठक में  भारत की आवाज़ गूँजती है  — तो इन सबकी जड़ें  उस 
होटल के  कमरों  में  हैं । पर वह व्यवस्था अब चुनौती में  है: शुल्क-युद्ध लौट आया है , ब्रिक्स जैसे  नए मंच बने  हैं  और "नियम किसके ?" 
का सवाल फिर खड़ा है।

    ✦ ✦ ✦

 📖 कहानी 2 — जोधपुर के  रमेश की निर्यात-डायरी
जोधपुर की एक पुरानी कार्यशाला में  रमेश (काल्पनिक) लकड़ी का हस्तनिर्मित फ़र्नीचर और लोहे  की सजावटी वस्तुएँ  बनवाते  हैं । 
उनकी दुकान की दीवार पर एक बड़ा नक्शा टँगा है , जिसमें  अमे रिका, ब्रिटेन, जर्मनी और खाड़ी के  देशों  पर लाल पिन लगी हैं  — 
जहाँ  उनका माल जाता है। रमेश कभी अर्थशास्त्र की कक्षा में  नहीं बैठे , पर उनकी डायरी में  पूरी "विश्व अर्थव्यवस्था" दर्ज है।
एक पन्ने  पर लिखा है  — "डॉलर महँगा हुआ, इस महीने  मुनाफ़ा बढ़ा।" यानी विनिमय दर सीधे  उनकी कमाई तय करती है। दूसरे  
पन्ने  पर — "अमे रिका ने  आयात-शुल्क बढ़ाया, ग्राहक ने  ऑर्डर रोक दिए।" यानी शुल्क और व्यापार-नीति सीधे  उनके  कारख़ाने  
पर असर डालती है। तीसरे  पन्ने  पर — "नए समझौते  में  ब्रिटेन के  बाज़ार में  शुल्क घटेगा, अब वहाँ  ग्राहक ढूँ ढूँ गा।" यानी व्यापार 
समझौते नए दरवाज़े  खोलते  हैं। चौथे  पन्ने  पर — "जहाज़ का किराया बढ़ गया, माल दे र से  पहुँचा।" यानी आपूर्ति शृंखला की 
गड़बड़ी भी उन तक पहुँचती है।
रमेश जैसे  लाखों  कारीगर, किसान और व्यापारी हर रोज़ उन नियमों  के  भीतर काम करते  हैं  जो दुनिया के  देशों  ने  मिलकर बनाए हैं  
— कौन-सा देश कितना शुल्क लगा सकता है , किसी विवाद में  कौन फ़ै सला देगा, संकट में  किसे  उधार मिलेगा, और विकास के  लिए
पैसा कहाँ  से  आएगा। जब ये  नियम मज़बूत होते  हैं  तो रमेश का कारोबार बढ़ता है; जब टूटते  हैं  तो पूरा गाँव चिंता में  पड़ जाता है।

 🎯 इस अध्याय में  हम इन्हीं नियमों  और संस्थाओं को खोलेंगे — ब्रेटन वुड् स की व्यवस्था और उसका बदलना; अंतर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह; विश्व व्यापार संगठन और कृ षि समझौते  में  भारत की लड़ाई; विश्व आर्थिक मंच और वै श्विक रिपोर्टें; 
ब्रिक्स और नया विकास बैंक; जी-20 व अन्य समूह; और आज का शुल्क-युद्ध — साथ में  भारत व राजस्थान से  जुड़ाव।

 



 

  📋 विषय-सूची (Index) — इस अध्याय में  क्या पढ़ेंगे?
1.  ब्रेटन वुड् स से  आज तक (Bretton Woods to Today)
2.  अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary 

Fund)
3.  विश्व बैंक समूह (World Bank Group)
4.  विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization)
5.  कृ षि समझौता एवं  भारत के  विवाद (Agreement on 

Agriculture & Disputes)
6.  विश्व आर्थिक मंच एवं  वै श्विक रिपोर्टें  (WEF & Global 

Reports)
7.  ब्रिक्स एवं  नया विकास बैंक (BRICS & New 

Development Bank)
8.  जी-20 एवं  क्षेत्रीय समूह (G20 & Regional Groupings)

9.  शुल्क-युद्ध एवं  वि-वैश्वीकरण (Tariff War & De-
globalisation)

10.  भारत से  जुड़ाव (Linkages with India)
11.  संतुलित मूल्यांकन (Balanced Assessment)
12.  राजस्थान से  जुड़ाव (Rajasthan Linkages)
13.  प्रमुख व्यक्तित्व (Key Personalities)
14.  विस्तृत कालक्रम 1944–2026 (Detailed Timeline)
15.  शब्दकोश — ज़रूरी शब्द (Glossary)
16.  अध्याय एक नज़र में  (Chapter at a Glance)

 
 

1. ब्रेटन वुड् स से आज तक — वैश्विक आर्थिक व्यवस्था (Bretton Woods to 
Today)
 

सोचिए — 1930 का दशक। महामंदी ने  दुनिया की कमर तोड़ दी है। हर देश अपना माल बचाने  के  लिए ऊँ चे आयात शुल्क लगा रहा है ,
हर देश अपनी मुद्रा को सस्ता करके  निर्यात बढ़ाना चाहता है। नतीजा? सबका व्यापार घटा, सबकी बेरोज़गारी बढ़ी, और अंत में  दुनिया 
दूसरे  विश्व युद्ध तक पहुँच गई। 1944 में  जब युद्ध का अंत दिखने  लगा, तो मित्र देशों  ने  तय किया कि इस बार शां ति के  साथ-साथ 
अर्थव्यवस्था के  नियम भी पहले से तय होंगे।
 

अमे रिका के  न्यू हैम्पशायर राज्य के  पहाड़ी कस्बे  ब्रेटन वुड् स (Bretton Woods) के  माउं ट वाशिंगटन होटल में  1 से 22 जुलाई 
1944 तक 44 देशों  के  लगभग 730 प्रतिनिधि जुटे। इस सम्मेलन ने  जो ढाँचा बनाया, वही आज की "वै श्विक आर्थिक व्यवस्था" की 
नींव है। इस खंड में  हम उस जन्म से  लेकर आज की बदलती दुनिया तक की पूरी यात्रा समझेंगे ।
 

चित्र 1: ब्रेटन वुड् स के  तीन स्तंभ और व्यवस्था के  पाँच दौर

 
 

  ❝ "कठिनाई नए विचारों  में  नहीं, पुराने विचारों  से बाहर निकलने में  है ।"  (The difficulty lies not so much in 
developing new ideas as in escaping from old ones.)  (— जॉन मेनार्ड कीन्स (1936))

 



 

क. ब्रेटन वुड् स सम्मेलन — क्यों , कौन और क्या तय हुआ?
 

  📘 आसान परिभाषा: ब्रेटन वुड् स व्यवस्था (Bretton Woods System)

 📚 परिभाषा:  द्वितीय विश्व युद्ध के  बाद 1944 में  बनी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था — जिसमें  अमे रिकी डॉलर सोने  से  (35 डॉलर प्रति 
औंस) और बाक़ी सभी मुद्राएँ  डॉलर से  एक समायोज्य स्थिर दर पर जुड़ी थीं; इसे  चलाने  के  लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और पुनर्निर्माण एवं  
विकास बैंक बनाए गए।

 ✅आसान भाषा में:  सोने  का एक ठोस खूँटा (डॉलर) गाड़ दिया गया और बाक़ी सब मुद्राओं  को उसी से  रस्सी से  बाँध दिया गया — 
ताकि कोई देश मनमाने  ढंग से  अपनी मुद्रा सस्ती करके  दूसरों  का व्यापार न बिगाड़ सके ।   उदाहरण🏠 :  जैसे  — क्रिके ट में  सभी टीमों  के  
लिए एक ही नियम-पुस्तिका और एक ही अंपायर पैनल होता है; अब हर देश अपनी मर्ज़ी से  "नियम" नहीं बदल सकता था।

 
 

बिंदु तथ्य

तिथि व स्थान 1-22 जुलाई 1944; माउं ट वाशिंगटन होटल, ब्रेटन वुड् स, न्यू हैम्पशायर (अमे रिका) — आधिकारिक नाम 
"संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं  वित्तीय सम्मेलन"

प्रतिभागी 44 मित्र देशों  के  लगभग 730 प्रतिनिधि; सोवियत संघ ने  भाग लिया, पर बाद में  संस्थाओं  की सदस्यता नहीं 
ली

दो प्रमुख योजनाकार ब्रिटेन के  जॉन मेनार्ड कीन्स (John Maynard Keynes) और अमे रिका के  हैरी डेक्सटर व्हाइट 
(Harry Dexter White)

कीन्स की योजना एक वै श्विक समाशोधन संघ और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा "बैंकोर" (Bancor); घाटे  व बचत वाले  दोनों  देशों  पर 
संतुलन का दबाव

व्हाइट की योजना एक स्थिरीकरण कोष व विकास बैंक; डॉलर की कें द्रीय भूमिका — अमे रिका की आर्थिक ताक़त के  कारण यही
योजना मानी गई

विनिमय दर नियम सोना = 35 डॉलर प्रति औंस; अन्य मुद्राएँ  डॉलर से  जुड़ीं (±1% की सीमा); मूलभूत असंतुलन होने  पर ही 
कोष की सहमति से  बदलाव

निर्णय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व पुनर्निर्माण एवं  विकास बैंक की स्थापना; अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का विचार अलग 
छोड़ा गया

 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: कीन्स चाहते  थे  कि व्यापार-अधिशेष वाला देश भी असंतुलन ठीक करने  का बोझ उठाए; व्हाइट की 
योजना में  बोझ मुख्यतः घाटे  वाले  देश पर पड़ता था। अमे रिका उस समय दुनिया का सबसे  बड़ा ऋणदाता और सोने  का सबसे  बड़ा धारक 
था — इसलिए उसकी बात चली।
 

 📖 पीछे  की कहानी — गोल्ड रूम की मेज़ और "बैंकोर"

ब्रेटन वुड् स के  माउं ट वाशिंगटन होटल को सम्मेलन के  लिए बहुत कम समय में  तैयार किया गया था, और अं तिम समझौते  पर हस्ताक्षर होटल
के  "गोल्ड रूम" में  हुए। कीन्स ने  जिस काल्पनिक वै श्विक मुद्रा "बैंकोर" का सपना देखा था, वह कभी चली नहीं — पर लगभग पच्चीस 
वर्ष बाद विशेष आहरण अधिकार के  रूप में  उसी विचार की एक छोटी छाया सामने  आई। कीन्स ब्रिटेन लौटे  और 1946 में  उनका निधन हो 
गया — यानी वे  अपनी बनाई व्यवस्था को के वल शुरुआती वर्षों  में  ही देख पाए।

 
 

ख. तीन स्तंभ — एक नज़र में
 

स्तंभ संस्था काम आगे की कहानी

मौद्रिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
(International Monetary 
Fund)

विनिमय दर की स्थिरता; भुगतान-संतुलन
संकट में  अल्पकालिक सहायता

औपचारिक रूप से  27 दिसंबर 1945 
को अस्तित्व में ; वित्तीय परिचालन 1 
मार्च 1947 से — विस्तार खंड 2

विकास पुनर्निर्माण एवं  विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय युद्ध-ध्वस्त यूरोप और जापान का परिचालन 1946 से ; पहला ऋण फ्रांस



स्तंभ संस्था काम आगे की कहानी

बैंक (IBRD) पुनर्निर्माण, फिर विकासशील देशों  का 
विकास

को (1947); आज विश्व बैंक समूह 
— विस्तार खंड 3

व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन 
(International Trade 
Organization)

विश्व व्यापार के  नियम बनाने  वाली तीसरी 
संस्था

हवाना चार्टर (1948) अमे रिकी सीनेट 
ने  नहीं माना; 1947 का सामान्य 
समझौता अस्थायी रूप से  चलता रहा, 
और 1995 में  विश्व व्यापार संगठन 
बना — विस्तार खंड 4

 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: तीसरा स्तंभ गिरा, पर व्यापार की ज़रूरत नहीं मरी — इसलिए "अस्थायी" समझौता लगभग पचास 
साल चला। यही कारण है  कि व्यापार-व्यवस्था की कहानी मुद्रा और विकास की कहानी से  अलग समयरेखा पर चलती है।
 

ग. व्यवस्था का सफ़र — पाँच दौर
 

दौर क्या हुआ? असर

1944-1971 स्थिर दर 
का युग

डॉलर-सोना व डॉलर-अन्य मुद्राएँ  स्थिर; विश्व व्यापार तेज़ी से  बढ़ा; यूरोप-
जापान का पुनर्निर्माण; मार्शल योजना (1948 से)

पूँजीवादी दुनिया का "स्वर्ण युग" 
— पर डॉलर पर अत्यधिक 
निर्भरता

1971-1973 निक्सन 
झटका

15 अगस्त 1971 को अमे रिका ने  डॉलर को सोने  में  बदलना बंद कर दिया 
(सोने  की खिड़की बंद); दिसंबर 1971 का स्मिथसोनियन समझौता — डॉलर 
का अवमूल्यन, सोना 38 डॉलर प्रति औंस; 1973 तक प्रमुख मुद्राएँ  तै रने  लगीं

ब्रेटन वुड् स की स्थिर दर व्यवस्था 
समाप्त

1976-1978 जमैका 
समझौता

जनवरी 1976 में  किंग्स्टन (जमैका) में  सहमति; 1978 में  कोष की सं धि 
संशोधित — तैरती दरें  वैध, सोने  की आधिकारिक भूमिका ख़त्म, विशेष 
आहरण अधिकार को मुख्य आरक्षित परिसंपत्ति बनाने  का लक्ष्य

आज की "प्रबं धित तैरती दर" 
व्यवस्था की क़ानूनी नींव

1980-1990 का दशक 
ऋण संकट व सुधार

1982 का मे क्सिको ऋण संकट; कोष-बैंक की शर्तों  वाले  संरचनात्मक 
समायोजन कार्यक्रम; 1985 का प्लाज़ा समझौता (डॉलर को कमज़ोर करने  
की सहमति); 1989 में  जॉन विलियमसन ने  "वाशिंगटन आम सहमति" शब्द 
गढ़ा; सोवियत ब्लॉक का बाज़ार-अर्थव्यवस्था में  परिवर्तन

उदारीकरण, निजीकरण, 
राजकोषीय अनुशासन का वै श्विक 
नुस्ख़ा — आलोचना भी तीखी

1990 का दशक-2007 
वैश्वीकरण व संकट

1995 में  विश्व व्यापार संगठन; 1997-98 का पूर्वी एशियाई संकट (थाईलैंड से
शुरू); चीन का 2001 में  प्रवेश; यूरो का आगमन (1999)

पूँजी का तेज़ प्रवाह, पर अचानक 
रुकने  का ख़तरा भी

2008 के  बाद बहुध्रुवीय 
दौर

2008 का वै श्विक वित्तीय संकट; जी-20 को नेताओं के  स्तर पर उठाया गया 
(नवंबर 2008, वाशिंगटन); वित्तीय स्थिरता बोर्ड (2009); कोष के  संसाधन 
कई गुना बढ़े ; 2010 के  सुधार; 2014-15 में  नव विकास बैंक व एशियाई 
अवसंरचना निवेश बैंक; 2021 में  विशेष आहरण अधिकार का रिकॉर्ड आवंटन; 
2025-26 में  शुल्क-युद्ध

पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती; 
व्यवस्था में  सुधार की माँग तेज़

 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: 1971 के  बाद डॉलर का दबदबा घटा नहीं, बल्कि बना रहा — क्यों कि विश्व व्यापार, तेल की क़ीमत 
और आरक्षित भंडार का बड़ा हिस्सा आज भी डॉलर में  है । यानी सोने  की पाबंदी हटी, पर डॉलर की कें द्रीय भूमिका बच गई।
 

  💡 आज की भाषा में  — ब्रेटन वुड् स की भाषा — आज की भाषा में
मान लीजिए एक मोहल्ले  के  सभी दुकानदार बैठकर तय करते  हैं  कि सबका तराज़ू एक ही होगा और कोई अपने  बाट छोटे-बड़े  नहीं करे गा। 
ब्रेटन वुड् स यही "सबका एक तराज़ू" था — और डॉलर उस तराज़ू का मानक बाट। 1971 में  मानक बाट ने  ख़ुद वज़न से  बँधना छोड़ दिया; 
आज तराज़ू सबका अपना-अपना है , पर मोहल्ले  में  बाट अब भी डॉलर वाला ही चलता है।

 



 

  📘 आसान परिभाषा: ट्रिफ़िन दुविधा (Triffin Dilemma)

 📚 परिभाषा:  अर्थशास्त्री रॉबर्ट ट्रिफ़िन (1960) का तर्क  — जब किसी राष्ट्रीय मुद्रा को वै श्विक आरक्षित मुद्रा बनाया जाता है , तो उस 
देश को दुनिया को पर्याप्त मुद्रा देने  के  लिए लगातार भुगतान-घाटा चलाना पड़ता है , पर घाटा बढ़ने  से  उस मुद्रा पर से  भरोसा घटता है।

 ✅आसान भाषा में:  दुनिया को डॉलर चाहिए तो अमे रिका को डॉलर बाहर भेजते  रहना पड़ेगा; पर जितने  ज़्यादा डॉलर बाहर जाएँगे , उतना
ही सवाल उठे गा कि क्या इतना सोना/भरोसा अमे रिका के  पास है?   🏠 उदाहरण:  जैसे  — कोई सेठ पूरे  गाँव के  लिए अपनी हुंडी चलाए; 
गाँव को हुं डियाँ  चाहिए, पर जितनी ज़्यादा हुं डियाँ  बाज़ार में , उतना ज़्यादा संदे ह कि सेठ के  पास तिजोरी में  इतना माल है  भी या नहीं।

 
 

घ. वैश्विक आर्थिक शासन — आज की तस्वीर
 

पहलू आज की स्थिति

संस्थाएँ कोष, बैंक और व्यापार संगठन — तीनों  आज भी कें द्र में ; साथ में  जी-20, ब्रिक्स, क्षेत्रीय बैंक और क्षेत्रीय 
व्यापार समझौते

शक्ति-संतुलन उभरती अर्थव्यवस्थाएँ  वै श्विक उत्पादन (क्रय शक्ति के  आधार पर) में  आधे  से  अधिक का हिस्सा रखती हैं , पर 
कोष-बैंक में  उनके  मत अपेक्षाकृ त कम

मुद्रा डॉलर अब भी प्रमुख; यूरो, युआन, येन, पाउं ड की भूमिका; स्थानीय मुद्राओं  में  व्यापार के  प्रयोग बढ़ते  हुए

नई चुनौतियाँ भू-राजनीतिक तनाव, शुल्क-युद्ध, आपूर्ति-शृंखला का बिखराव, जलवायु वित्त, ऋण संकट, विवाद-निपटान तंत्र 
का ठप होना

सुधार की दिशा कोटा व मताधिकार में  बदलाव, नए ऋणदाता संस्थान, "आर्थिक सुरक्षा" के  नाम पर व्यापार में  सीमाएँ  — 
विस्तार खंड 7 से 9

 
 

  ⚠️ ध्यान दें  — व्यवस्था बनाम संस्थाएँ
ब्रेटन वुड् स "व्यवस्था" (स्थिर विनिमय दर का तंत्र) और ब्रेटन वुड् स "संस्थाएँ" (कोष व बैंक) अलग-अलग बातें  हैं। व्यवस्था 1971-73 
में  समाप्त हो गई, पर संस्थाएँ  आज भी चल रही हैं  और समय के  साथ अपना काम बदलती रही हैं।

 
 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  1 से 22 जुलाई 1944 — ब्रेटन वुड् स (न्यू है म्पशायर); 44 देश; योजनाकार कीन्स (बैंकोर) बनाम व्हाइट (डॉलर) — जीत व्हाइट

की।
2.  तीन स्तंभ — मुद्रा कोष, पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, (प्रस्तावित) व्यापार संगठन; तीसरा स्तंभ 1948 में  गिरा, 1995 में  विश्व 

व्यापार संगठन के  रूप में  खड़ा हुआ।
3.  15 अगस्त 1971 — निक्सन झटका; 1973 से तैरती दरें ; 1976-78 जमैका समझौता; 1989 — वाशिंगटन आम सहमति 

शब्द।
4.  2008 के  बाद जी-20 शिखर सम्मेलन शुरू; व्यवस्था स्थिर दर से  प्रबंधित तैरती दर और एकध्रुवीय से  बहुध्रुवीय दिशा में ।

 
 

2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund — IMF)
 

अगर विश्व अर्थव्यवस्था एक विशाल सहकारी समिति है , तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उसका कोषाध्यक्ष और निरीक्षक है  — जो हर सदस्य
देश की आर्थिक सेहत की जाँच करता है , संकट में  पड़े  देश को अल्पकालिक धन देता है , और बदले  में  उससे  सुधार की उम्मीद करता है। 
कोष की ताक़त है  उसका कोटा, और उसकी सबसे  विवादित बात है  उसकी शर्तें।
 

191 सदस्य देशों  (लिकटेंस्टाइन अक्तूबर 2024 में  191वाँ  सदस्य बना) वाली इस संस्था का मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में  है। प्रबंध 
निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा (Kristalina Georgieva) हैं , जिन्हें  1 अक्तूबर 2024 से दूसरा पाँच-वर्षीय कार्यकाल मिला है।



 

  💡 क्या आप जानते हैं?  कोष के  पास लगभग 9 करोड़ 5 लाख औंस सोना है  — यह उसके  संसाधनों  का एक छोटा किंतु 
ऐतिहासिक हिस्सा है , जो ब्रेटन वुड् स के  सोना-आधारित अतीत की निशानी है।

 
 

  💡 क्या आप जानते हैं?  कोष की सं धि के  अनुच्छे द 1 में  कु ल छह उद्देश्य गिनाए गए हैं  — मौद्रिक सहयोग, संतुलित व्यापार-वृद्धि, 
विनिमय स्थिरता, बहुपक्षीय भुगतान-प्रणाली, सदस्यों  को संसाधनों  से  आत्मविश्वास, और भुगतान-असंतुलन की अवधि व मात्रा घटाना।

 
 

क. उद्देश्य, कार्य व शासन
 

  📘 आसान परिभाषा: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund)

 📚 परिभाषा:  सदस्य देशों  के  अंशदान (कोटा) से बना एक मौद्रिक सहयोग संगठन, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग बढ़ाना, 
विनिमय दर की स्थिरता बनाए रखना, संतुलित व्यापार-वृद्धि को सहारा देना और भुगतान-संतुलन संकट में  सदस्यों  की सहायता 
करना है।

 ✅आसान भाषा में:  यह दुनिया के  देशों  की साझा "आपातकालीन निधि" है  — जिस देश के  पास विदेशी मुद्रा ख़त्म होने  लगे , वह यहाँ  से
अस्थायी मदद ले  सकता है , पर सुधार की शर्तों  के  साथ।   उदाहरण🏠 :  जैसे  — गाँव की सहकारी समिति अपने  सदस्य किसान को बुवाई
के  बाद फ़सल बिकने  तक का अल्पकालिक ऋण देती है; पर यह भी देखती है  कि किसान दोबारा वही ग़लती न दोहराए।

 
 

कार्य क्या होता है?

निगरानी (Surveillance) हर सदस्य देश के  साथ सामान्यतः वार्षिक अनुच्छेद चार परामर्श; वै श्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था व 
वित्तीय जोखिमों  का आकलन

ऋण (Lending) भुगतान-संतुलन संकट वाले  देशों  को सुविधाओं  के  माध्यम से  वित्त — आम तौर पर सुधार-शर्तों  के  साथ

क्षमता विकास (Capacity 
Development)

सदस्यों  को तकनीकी सहायता व प्रशिक्षण — कर-प्रशासन, कें द्रीय बैं किंग, आँकड़े , सार्वजनिक वित्त

 
 

शासन-अंग संरचना व भूमिका

गवर्नर बोर्ड (Board of Governors) सर्वोच्च निकाय — हर सदस्य का एक गवर्नर (प्रायः वित्त मंत्री या कें द्रीय बैंक गवर्नर); बड़े  
नीतिगत निर्णय, कोटा, नए सदस्य

अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति 
(IMFC)

लगभग 24 सदस्यों  की मंत्री-स्तरीय सलाहकार समिति; वर्ष में  दो बार (वसंत व वार्षिक बैठक) 
कोष की दिशा तय करती है

कार्यकारी बोर्ड (Executive Board) 25 कार्यकारी निदेशक — दै निक कामकाज; ऋण व नीतिगत निर्णय

प्रबंध निदेशक (Managing Director) कार्यकारी बोर्ड के  अध्यक्ष व कोष के  प्रशासनिक प्रमुख; परं परा से  यूरोपीय

विकास समिति (Development 
Committee)

कोष व विश्व बैंक की संयुक्त मंत्री-स्तरीय समिति — विकासशील देशों  में  संसाधन-हस्तांतरण 
पर सलाह

 
 

  📊 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष — नवीनतम आँकड़े
1.  सदस्य — 191 देश; मुख्यालय — वाशिंगटन डी.सी.; प्रबंध निदेशक — क्रिस्टालिना जॉर्जीवा (दूसरा कार्यकाल 1 अक्तूबर 2024 

से)
2.  2026 की वार्षिक बैठकें  — 12 से 18 अक्तूबर 2026, बैंकॉक (थाईलैंड); थाईलैंड ने  पहले  1991 में  मेज़बानी की थी
3.  जुलाई 2026 की विश्व आर्थिक परिदृश्य अद्यतन रिपोर्ट — वै श्विक वृद्धि 2026 में  3.0%, 2027 में  3.4% (भू-राजनीतिक तनाव व 

व्यापार अनिश्चितता को मुख्य जोखिम बताया गया)



4.  सोने  का भंडार — कोष के  पास लगभग 9 करोड़ 5 लाख औंस (लगभग 2,814 टन) सोना है , जो कु छ सबसे  बड़े  आधिकारिक 
धारकों  में  गिना जाता है

 
 

ख. कोटा प्रणाली — पैसा, वोट और ऋण-सीमा का सूत्र
 

  📘 आसान परिभाषा: कोटा (Quota)

 📚 परिभाषा:  कोष में  प्रत्येक सदस्य देश का निर्धारित अंशदान — जो उसकी सापेक्ष आर्थिक है सियत के  सूत्र से  तय होता है , और 
जिससे तीन चीज़ें  निर्धारित होती हैं: वित्तीय योगदान, मताधिकार और ऋण की अधिकतम सीमा।

 ✅आसान भाषा में:  कोटा यानी समिति में  आपका "शेयर" — जितना बड़ा शेयर, उतना ज़्यादा वोट और उतना ही अधिक ऋण लेने  का 
हक़।   उदाहरण🏠 :  जैसे  — गाँव की सहकारी समिति में  जिस किसान के  शेयर ज़्यादा हैं , उसका वोट भी भारी और उधार की सीमा भी 
ऊँ ची।

 
 

  🧮 कोटा-सूत्र के  चार घटक

कोटा सूत्र = 50% × सकल घरेलू उत्पाद + 30% × खुलापन + 15% × अस्थिरता + 5% × आरक्षित भंडार

सकल घरेलू उत्पाद का 50% भार आगे 60% बाज़ार विनिमय दर और 40% क्रय शक्ति समता में  बँटा है

 
 

घटक भार कै से मापा जाता है?

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 50% 60% बाज़ार विनिमय दर पर तथा 40% क्रय शक्ति समता पर आधारित 
उत्पादन

खुलापन (Openness) 30% चालू प्राप्तियों  और चालू भुगतानों  का वार्षिक औसत — देश कितना व्यापार 
करता है

आर्थिक अस्थिरता (Variability) 15% चालू प्राप्तियों  व निवल पूँजी-प्रवाह में  उतार-चढ़ाव — ज़्यादा अस्थिरता यानी 
संकट की ज़्यादा संभावना

आरक्षित निधि (Reserves) 5% विदेशी मुद्रा भंडार, सोना, विशेष आहरण अधिकार व कोष में  आरक्षित स्थिति का 
12 माह का औसत

 
 

 🗳️ कोटा से मताधिकार  ⚖️ असर व आलोचना

 ◆ हर देश को 750 मूल मत (सबके  बराबर)
 ◆ इसके  अलावा हर 1,00,000 विशेष आहरण अधिकार के  कोटे

पर 1 मत
 ◆ कोष में  अंशदान — कोटे  का लगभग चौथाई हिस्सा आरक्षित 

परिसंपत्तियों /प्रमुख मुद्राओं  में  और शेष घरेलू मुद्रा में
 ◆ सामान्य निर्णय साधारण बहुमत से; बड़े  निर्णय 85% बहुमत से

 ◆ अमे रिका के  पास लगभग 16.5% मत — यानी 85% वाले  
निर्णयों  पर प्रभावी वीटो

 ◆ बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ  — अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी, फ्रांस, 
ब्रिटेन, इटली, भारत — शीर्ष आठ कोटाधारकों  में

 ◆ उभरती अर्थव्यवस्थाओं  की शिकायत — वै श्विक अर्थव्यवस्था में  
हिस्सेदारी के  अनुपात में  कोटा कम

 ◆ "एक देश, एक मत" नहीं — पूँजी के  अनुपात में  मत

 
 

  📊 कोटा सुधार — नवीनतम आँकड़े
1.  16वीं सामान्य कोटा समीक्षा — 15 दिसंबर 2023 को गवर्नर बोर्ड ने  कु ल कोटा में  50% वृद्धि स्वीकृ त की (SDR 238.6 



बिलियन जोड़कर कु ल लगभग 715.7 अरब विशेष आहरण अधिकार, यानी लगभग $960 बिलियन)

2.  इस वृद्धि में  सदस्यों  की सापेक्ष हिस्सेदारी नहीं बदलती — यानी यह संसाधन बढ़ाने  का क़दम है , मताधिकार का पुनर्वितरण नहीं; 
हिस्सेदारी के  पुनर्संतुलन का सवाल अगली समीक्षा के  लिए छोड़ा गया

3.  वृद्धि प्रभावी होने  के  लिए कम-से-कम 85% कोटा-हिस्से वाले  सदस्यों  की सहमति ज़रूरी है  — अमे रिका की सहमति के  बिना यह 
संभव नहीं; सहमति की अं तिम तिथि को कोष का बोर्ड बार-बार बढ़ाता रहा है

4.  पिछली बड़ी हिस्सेदारी-पुनर्वितरण 2010 की 14वीं समीक्षा (प्रभावी जनवरी 2016) में  हुई थी, जिसमें  चीन तीसरा सबसे  बड़ा 
कोटाधारक बना; भारत की स्थिति का ब्योरा खंड 10 में

 
 

 📖 पीछे  की कहानी — जब मताधिकार पर दुनिया की नज़र पड़ी
एक पुरानी अलिखित परं परा चलती आई है  कि कोष का प्रमुख यूरोपीय और विश्व बैंक का अध्यक्ष अमेरिकी होगा। यह नियम सं धि में  कहीं 
नहीं लिखा, पर दशकों  तक अपरिवर्तनीय रहा। उभरती अर्थव्यवस्थाओं  ने  2000 के  दशक से  इसे  चुनौती दी — और कई बार "योग्यता 
आधारित, खुली चयन-प्रक्रिया" की प्रतिज्ञा दोहराई गई, पर व्यवहार में  परं परा आज भी लगभग जस की तस है।

 
 

  🐪 राजस्थान की भाषा में  — कोटा की भाषा में  — सहकारी समिति
गाँव की सहकारी समिति में  हर सदस्य को एक सदस्यता-वोट मिलता है  (मूल मत), पर जिसने जितने शेयर लिए, उसे उतने अतिरिक्त 
वोट भी मिलते  हैं। उधार की सीमा भी शेयर के  अनुपात में  तय होती है। मुद्रा कोष का कोटा ठीक यही है  — बस समिति "सदस्य किसान" 
की जगह देश हैं , और शेयर तय करने  का सूत्र आय-खुलापन-अस्थिरता-भंडार से  बनता है।

 
 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  कोटा सूत्र — सकल घरेलू उत्पाद 50% (60% बाज़ार दर + 40% क्रय शक्ति समता), खुलापन 30%, अस्थिरता 15%, 

आरक्षित निधि 5%।
2.  कोटा से  तय होता है  — अंशदान, मताधिकार (750 मूल मत + 1 मत प्रति 1 लाख इकाई), ऋण-सीमा; बड़े  निर्णय 85% 

बहुमत से  — अमे रिका के  पास लगभग 16.5% मत, यानी वीटो।
3.  16वीं समीक्षा (15 दिसंबर 2023) — कु ल कोटा में  50% वृद्धि (लगभग 715.7 अरब विशेष आहरण अधिकार); हिस्सेदारी 

अपरिवर्तित; प्रभावी होने  की शर्त — 85% सदस्यों  की सहमति।

 
 

ग. विशेष आहरण अधिकार — आरक्षित परिसंपत्ति
 

विशेष आहरण अधिकार की मूल परिभाषा (1969 में  सृजित आरक्षित परिसंपत्ति, कोई नोट-सिक्का नहीं) अध्याय 5 में  पढ़ी जा चुकी है; 
यहाँ  टोकरी की बनावट, आवंटन और भूमिका समझते  हैं।
 

मुद्रा टोकरी में  भार (अगस्त 2022 से)

अमेरिकी डॉलर लगभग 43.4%

यूरो लगभग 29.3%

चीनी युआन (रे न्मिन्बी) लगभग 12.3% — अक्तूबर 2016 में  पाँचवीं मुद्रा के  रूप में  शामिल

जापानी येन लगभग 7.6%

ब्रिटिश पाउं ड लगभग 7.4%
 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: सबसे  बड़ा भार डॉलर और यूरो का है , पर युआन का आना बताता है  कि मुद्रा के  चयन में  व्यापार का 
आकार और "स्वतंत्र रूप से प्रयोग योग्य" होना — दोनों  शर्तें  देखी जाती हैं। टोकरी की समीक्षा हर पाँच वर्ष में  होती है; पिछली 
समीक्षा मई 2022 में  पूरी हुई, अगली 2027 के  आसपास अपे क्षित है।



 

बिंदु तथ्य

सृजन 1969 में  कोष की सं धि में  संशोधन; पहला आवंटन 1970 में ; मूल इकाई सोने  के  मान (1 इकाई = 1 डॉलर) से
जुड़ी थी, 1973 के  बाद मुद्राओं  की टोकरी से

स्वामी सदस्य देश की सरकार/कें द्रीय बैंक; निजी व्यक्ति विशेष आहरण अधिकार नहीं रख सकते  (कु छ मान्यता-प्राप्त 
धारक संस्थाएँ  अपवाद)

आवंटन सदस्यों  को कोटे के  अनुपात में  — इसलिए सबसे  ज़्यादा हिस्सा अमीर देशों  को; कु ल चार सामान्य आवंटन 
(1970-72, 1979-81, 2009, 2021)

2021 का आवंटन कोविड-19 से राहत के  लिए लगभग 456 अरब विशेष आहरण अधिकार (करीब 650 अरब डॉलर) — अब 
तक का सबसे  बड़ा

ब्याज जिस सदस्य की धारण उसके  आवंटन से  अधिक है  उसे  ब्याज मिलता है , और जिसकी कम है  उसे  ब्याज देना 
पड़ता है; दर टोकरी की मुद्राओं  की अल्पकालिक दरों  से  जुड़ी

प्रयोग कोष को भुगतान, ऋण की किश्त चुकाना, आपसी लेन-देन में  स्वतंत्र रूप से प्रयोग योग्य मुद्रा से  बदलना
 
 

  ⚠️ ध्यान दें  — विशेष आहरण अधिकार क्या नहीं है
विशेष आहरण अधिकार न तो मुद्रा है , न कोष पर कोई सीधा दावा — यह सदस्यों  की स्वतंत्र रूप से  प्रयोग योग्य मुद्राओं  पर एक 
संभावित दावा है; और यह कोष की लेखा-इकाई भी है। इसे  "काग़ज़ी सोना" भी कहा जाता है।

 
 

घ. ऋण-सुविधाएँ — संकट में  कौन-सा औज़ार?
 

सुविधा किसके  लिए / उद्देश्य विशेषता

स्टैंड-बाय व्यवस्था (Stand-By 
Arrangement)

अल्पकालिक भुगतान-संतुलन ज़रूरतें सामान्यतः 1-2 वर्ष; शर्तों  वाले  कार्यक्रम पर 
आधारित

विस्तारित निधि सुविधा (Extended 
Fund Facility)

दीर्घकालिक संरचनात्मक असंतुलन लंबी अवधि (सामान्यतः 3-4 वर्ष, कभी इससे
अधिक); संरचनात्मक सुधारों  से  जुड़ी

त्वरित वित्त साधन (Rapid 
Financing Instrument)

आपातकालीन/तात्कालिक ज़रूरत — प्राकृ तिक 
आपदा, अचानक झटका

पूर्ण कार्यक्रम-शर्त के  बिना, तेज़ वितरण

त्वरित ऋण सुविधा (Rapid Credit 
Facility)

निम्न-आय देशों  के  लिए आपातकालीन रियायती 
सहायता

शून्य या बहुत कम ब्याज

ग़रीबी न्यूनीकरण एवं वृद्धि न्यास 
(Poverty Reduction and 
Growth Trust)

निम्न-आय देशों  के  लिए दीर्घकालिक रियायती ऋण रियायती दर; दानदाताओं  के  अंशदान से  
सब्सिडी

लचीली ऋण सीमा (Flexible 
Credit Line)

मज़बूत नीतिगत रिकॉर्ड वाले  देश पूर्व-स्वीकृ त सुरक्षा कवच — बिना नई शर्तों 
के ; बीमा की तरह

लचीलापन एवं सततता सुविधा 
(Resilience and 
Sustainability Facility)

जलवायु परिवर्तन व महामारी जैसे  दीर्घकालिक 
झटकों  के  लिए (2022 से)

लंबी अवधि; सुधार-कार्यक्रम के  साथ जुड़ी

 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: सुविधाओं  की पूरी सूची को तीन भागों  में  याद रखें  — अल्पकालिक (SBA, RFI), दीर्घकालिक 
(EFF, PRGT, RSF), निवारक/बीमा (FCL)। रियायती सुविधाएँ  (RCF, PRGT) के वल निम्न-आय देशों  के  लिए हैं।



 

  📘 आसान परिभाषा: ऋण-शर्त (Conditionality)

 📚 परिभाषा:  कोष से  ऋण लेने  वाले  देश से  नीतिगत सुधारों  की प्रतिबद्धता — जैसे  राजकोषीय घाटा घटाना, मुद्रा की क़ीमत 
समायोजित करना, सब्सिडी कम करना — जो ऋण की किश्तों  के  वितरण से  जुड़ी होती है।

 ✅आसान भाषा में:  कोष कहता है  — "पैसा मिलेगा, पर तुम्हें  अपनी आर्थिक आदतें  सुधारनी होंगी, ताकि अगली बार संकट न आए।"
 🏠 उदाहरण:  जैसे  — बैंक गृह ऋण देता है  पर चाहता है  कि आप ईएमआई समय पर भरें ; जिसकी ईएमआई चूकती है , उससे बैंक 

अतिरिक्त शर्तें  माँगता है।

 
 

 🌟 शर्तों के  पक्ष में  तर्क  ⚠️ शर्तों की आलोचना

 ◆ ऋण का दुरुपयोग रुकता है; संकट की जड़ पर काम होता है
 ◆ सुधार-कार्यक्रम से  निवेशकों  का भरोसा लौटता है
 ◆ कोष का धन अन्य सदस्यों  का है  — चुकौती सुनिश्चित करना 

ज़रूरी
 ◆ कई देश — जैसे  1990 के  दशक में  पूर्वी यूरोप — सुधारों  से  

उबरे

 ◆ कटौती-आधारित नीतियाँ  ग़रीबों  पर चोट — स्वास्थ्य, शिक्षा के
बजट घटे

 ◆ सबके  लिए एक ही नुस्ख़ा ("सबकी एक दवा") — स्थानीय 
परिस्थिति की उपेक्षा

 ◆ 1997-98 के  पूर्वी एशियाई संकट में  कोष की सलाह की 
व्यापक आलोचना हुई

 ◆ जोसेफ़ स्टिग्लिट्ज़ जैसे  अर्थशास्त्रियों  ने  इसे  "वैश्वीकरण और 
उसके  असंतोष" का कारण बताया

 
 

 📖 पीछे  की कहानी — बैंकॉक की वापसी
जुलाई 1997 में  थाईलैंड ने  अपनी मुद्रा बाह्ट को डॉलर से  बाँधे  रखना छोड़ा — और वहीं से  पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट शुरू हुआ, जो 
इंडोने शिया और दक्षिण कोरिया तक फै ला। तीनों  देशों  को कोष से  भारी राहत-पैके ज मिले  और उनके  साथ कठोर शर्तें  भी। उसी बैंकॉक में  
कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकें  पहले  1991 में  हुईं  और 12-18 अक्तूबर 2026 को फिर हो रही हैं  — यानी वही शहर, जिसने  
संकट भी झेला और मेज़बानी भी की।

 
 

ङ. निगरानी की रिपोर्टें
 

रिपोर्ट कब क्या बताती है?

विश्व आर्थिक परिदृश्य (World Economic
Outlook)

वर्ष में  दो बार (अप्रैल व अक्तूबर); 
जनवरी व जुलाई में  अद्यतन

वै श्विक व देशवार वृद्धि, महँगाई व जोखिमों  का 
पूर्वानुमान — कोष की सबसे  चर्चित रिपोर्ट

वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Global 
Financial Stability Report)

अप्रैल व अक्तूबर वित्तीय बाज़ारों , बैंकों  व पूँजी-प्रवाह के  जोखिम

राजकोषीय निगरानी (Fiscal Monitor) अप्रैल व अक्तूबर सरकारों  के  घाटे  व ऋण की स्थिति

बाह्य क्षेत्र रिपोर्ट (External Sector 
Report)

वार्षिक चालू खाता असंतुलन व विनिमय दर का मूल्यांकन

 
 

  ❝ "कोष का मूल उद्देश्य है  — अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना।"  (To promote international 
monetary cooperation.)  (— कोष की संधि, अनुच्छेद 1)

 



 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  सदस्य 191; मुख्यालय वाशिंगटन; प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा (दूसरा कार्यकाल 1 अक्तूबर 2024); वार्षिक बैठकें  

2026 — बैंकॉक, 12-18 अक्तूबर।
2.  विशेष आहरण अधिकार की टोकरी — डॉलर, यूरो, युआन (2016 से), येन, पाउं ड; पाँच-वर्षीय समीक्षा; सबसे बड़ा आवंटन 

2021 में  लगभग 456 अरब विशेष आहरण अधिकार।
3.  सुविधाएँ  — स्टैंड-बाय व्यवस्था (SBA), विस्तारित निधि सुविधा (EFF), त्वरित वित्तपोषण (RFI/RCF), गरीबी-

न्यूनीकरण एवं विकास न्यास (PRGT), लचीली ऋण-रेखा (FCL), लचीलापन एवं स्थिरता सुविधा (RSF); ऋण के  
साथ शर्तें जुड़ती हैं  — यही कोष की सबसे  बड़ी आलोचना है।

4.  कोष की प्रमुख रिपोर्टें  — विश्व आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, राजकोषीय निगरानी; जुलाई 2026 में  वै श्विक 
वृद्धि अनुमान 3.0% (2026)।

 
 

3. विश्व बैंक समूह (World Bank Group)
 

जहाँ  कोष संकट के  समय अल्पकालिक धन देता है , वहीं विश्व बैंक समूह सड़क, बिजली, अस्पताल, स्कू ल और सिंचाई जैसी 
दीर्घकालिक परियोजनाओं  के  लिए पैसा देता है। 1944 में  इसकी शुरुआत यूरोप के  युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के  लिए हुई थी; आज इसका 
लक्ष्य है  — अत्यंत ग़रीबी का अंत, साझा समृद्धि को बढ़ावा, और एक रहने योग्य ग्रह पर यह सब।
 

"विश्व बैंक" शब्द सामान्यतः के वल दो संस्थाओं  — पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन —
के  लिए प्रयोग होता है; इनके  साथ तीन और संस्थाएँ  मिलकर विश्व बैंक समूह बनती हैं। मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में  है  और वर्तमान 
अध्यक्ष अजय बंगा (Ajay Banga) हैं , जिन्होंने  2 जून 2023 को पदभार संभाला। अध्यक्ष का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है , और 
परं परा से  यह पद अमे रिका के  उम्मीदवार को मिलता रहा है।
 

क. पाँच संस्थाएँ — एक परिवार
 

संस्था स्थापना किसे/क्या देती है?
सदस्य
देश

भारत
सदस्य?

पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक 
(International Bank for 
Reconstruction and 
Development)

1944 
(परिचालन 
1946)

मध्यम-आय व साख-योग्य देशों  को बाज़ार-दर के  
निकट दीर्घकालिक ऋण, गारं टी, सलाह

189 हाँ

अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन 
(International Development 
Association)

1960 सबसे  ग़रीब देशों  को ब्याज-मुक्त/अत्यंत 
रियायती ऋण व अनुदान — "नरम ऋण 
खिड़की"

175 हाँ

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International 
Finance Corporation)

1956 विकासशील देशों  के  निजी क्षेत्र को ऋण, इक्विटी
निवेश, सलाह — बिना सरकारी गारं टी

186 हाँ

बहुपक्षीय निवेश गारं टी एजेंसी 
(Multilateral Investment 
Guarantee Agency)

1988 विदेशी निजी निवेश को राजनीतिक जोखिम के  
विरुद्ध बीमा/गारं टी

182 हाँ

निवेश विवाद निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय कें द्र 
(International Centre for 
Settlement of Investment 
Disputes)

1966 (सं धि 
1965)

सरकारों  व विदेशी निवेशकों  के  बीच निवेश-विवादों  
में  मध्यस्थता व सुलह

159 नहीं

 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: सदस्य-संख्या की सीढ़ी दे खिए — बैंक (189) से घटते-घटते निवेश-विवाद निपटान कें द्र (ICSID — 
159) तक। नियम यह है  कि विश्व बैंक की किसी भी संस्था में  प्रवेश से  पहले  पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का सदस्य और उससे  भी 
पहले  मुद्रा कोष का सदस्य होना ज़रूरी है  — इसलिए कोष की सदस्यता सबसे  आधारभूत है।



 

चित्र 2: मुद्रा कोष बनाम विश्व बैंक समूह — कार्य, संसाधन व नेतृत्व की तुलना, और समूह की पाँच संस्थाएँ

 
 

  📊 विश्व बैंक समूह — नवीनतम आँकड़े
1.  अध्यक्ष — अजय बंगा (14वें  अध्यक्ष; पदभार 2 जून 2023); भारतीय मूल, अमे रिकी नागरिक
2.  सदस्य — 189 देश (बैंक में); शीर्ष शेयरधारक (पुनर्निर्माण व विकास बैंक) — अमेरिका (लगभग 16.4%), जापान (लगभग 

7.9%), चीन (लगभग 5.8%), जर्मनी (लगभग 4.5%)

3.  वित्त वर्ष 2025 में  समूह की कु ल प्रतिबद्धता — $118.5 बिलियन, जिसमें  पुनर्निर्माण व विकास बैंक के  लगभग $40.9 बिलियन व
विकास संगठन के  लगभग $39.9 बिलियन शामिल

4.  विकास संगठन — 78 देश पात्र; पात्रता की प्रति व्यक्ति आय-सीमा वित्त वर्ष 2027 में  $1,365; 21वीं पुनःपूर्ति (वित्त वर्ष 2026-
28) लगभग $100 बिलियन के  पैके ज के  साथ

5.  ग़रीबी की अंतर्राष्ट्रीय रेखा — $3.00 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (2021 की क्रय शक्ति समता पर; 2025 में  $2.15 से संशोधित)

 
 

ख. पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक बनाम विकास संगठन
 

  📘 आसान परिभाषा: अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन — "नरम ऋण खिड़की" (IDA — Soft Loan Window)

 📚 परिभाषा:  1960 में  स्थापित विश्व बैंक की वह इकाई जो सबसे ग़रीब देशों  (प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित सीमा से  कम) को 
ब्याज-मुक्त या अत्यंत रियायती ऋण (क्रे डिट) तथा अनुदान देती है  — बाज़ार से  उधार लेने  में  असमर्थ देशों  के  लिए।

 ✅आसान भाषा में:  जहाँ  बैंक सस्ते  पर फिर भी ब्याज वाला ऋण देता है , वहीं विकास संगठन लगभग "छात्रवृत्ति जैसी" सहायता देता 
है  — जिसकी चुकौती लंबी, ब्याज नगण्य और संकट में  अनुदान तक संभव।   उदाहरण🏠 :  जैसे  — किसी होनहार पर ग़रीब छात्र को 
संस्थान 40 साल में  चुकाने  वाला लगभग मुफ़्त छात्रवृत्ति-ऋण दे , जबकि अमीर परिवार का छात्र बैंक से  सामान्य शिक्षा-ऋण लेता है।

 
 

 🏦 पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक  🤝 अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन

 ◆ लक्षित — मध्यम-आय और साख-योग्य निर्धन देश
 ◆ ऋण — बाज़ार-आधारित (अर्ध-वाणिज्यिक) ब्याज दर पर
 ◆ अवधि — सामान्यतः 15-35 वर्ष, 3-5 वर्ष की छू ट-अवधि
 ◆ गारं टी — सरकार की गारं टी आवश्यक
 ◆ धन कहाँ  से  — शेयर पूँजी व पूँजी-बाज़ार से उधारी

 ◆ लक्षित — निम्न-आय देश, जिन्हें  बाज़ार ऋण नहीं मिलता
 ◆ ऋण — शून्य या नाममात्र ब्याज (लगभग 0.75% सेवा-

शुल्क) व अनुदान
 ◆ अवधि — सामान्यतः 30-40 वर्ष, 5-10 वर्ष की छू ट-अवधि
 ◆ गारं टी — सरकारी गारं टी; संकटग्रस्त देशों  को अनुदान



 ◆ धन कहाँ  से  — दानदाता देशों  के  अंशदान (हर तीन वर्ष में  
पुनःपूर्ति)

 
 

 🔎 तुलना से क्या समझें: दोनों  संस्थाएँ  सरकारों  (या सरकारी गारं टी वाली संस्थाओं) को देती हैं; निजी क्षेत्र के  लिए अलग संस्था — 
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम — है। यह विभाजन समूह की पूरी डिज़ाइन की चाबी है: सार्वजनिक क्षेत्र के  लिए पहली दो, निजी क्षेत्र के  लिए
अगली दो, और विवादों  के  लिए पाँचवीं।
 

  🏏 क्रिके ट की भाषा में  — पाँच संस्थाएँ — क्रिके ट की भाषा में
पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक = बड़ी क्रिके ट अकादमी, जो उभरते  राज्यों  की टीमों  को सुविधाएँ  देती है  और बदले  में  शुल्क लेती है; विकास 
संगठन = वही अकादमी जब बिलकु ल नए, ग़रीब इलाक़े  के  खिलाड़ियों  को मुफ़्त छात्रवृत्ति देती है; वित्त निगम = प्राइवेट क्लबों  में  निवेश 
करने  वाला स्पॉन्सर; निवेश गारं टी एजेंसी = मैच रद्द हो जाए तो भी स्पॉन्सर का पैसा बचाने  वाला बीमा; और निवेश विवाद कें द्र = मैच के
बाद स्पॉन्सर-क्लब झगड़े  में  तीसरा अंपायर।

 
 

ग. निजी क्षेत्र की संस्थाएँ — वित्त निगम, गारं टी एजेंसी और विवाद कें द्र
 

संस्था काम ध्यान देने योग्य बातें

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम 
(1956)

निजी कं पनियों  को ऋण, इक्विटी, संरचित वित्त, 
व्यापार वित्त, जोखिम-प्रबंधन उत्पाद, सलाहकारी 
सेवाएँ

विकासशील देशों  के  निजी क्षेत्र पर कें द्रित सबसे बड़ी 
वै श्विक विकास संस्था; सरकारी गारं टी की आवश्यकता 
नहीं; ब्याज व शर्तें  वाणिज्यिक; रुपये  में  अं कित विदेशी 
बॉन्ड ("मसाला बॉन्ड") जारी करने  की पहल के  लिए जानी
जाती है

बहुपक्षीय निवेश गारं टी एजेंसी 
(1988)

सीधा ऋण नहीं; राजनीतिक जोखिम बीमा — 
मुद्रा-हस्तांतरण पर प्रतिबंध, संपत्ति ज़ब्ती, युद्ध-
आतंकवाद-नागरिक अशांति, अनुबंध-भंग के  
विरुद्ध

लक्ष्य — विकासशील देशों  में  विदेशी निजी निवेश 
(FDI) को जोखिम-मुक्त बनाना; निवेशक प्रीमियम देते  
हैं; गारं टी की अवधि सामान्यतः 15-20 वर्ष

निवेश विवाद निपटान कें द्र 
(1966)

सरकार व विदेशी निवेशक के  बीच विवादों  में  
मध्यस्थता और सुलह — सदस्य राज्य की 
सहमति से

भारत सदस्य नहीं है ; यह कें द्र 1965 की वाशिंगटन सं धि 
से  बना; कें द्र के  पंचाट-निर्णय सदस्य देशों  में  बाध्यकारी 
माने  जाते  हैं

 
 

  ⚠️ ध्यान दें  — क्रम और अपवाद
अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन की स्थापना 1960, वित्त निगम की 1956 और गारं टी एजेंसी की 1988 — क्रम (1944  1956  → →
1960  1966  1988) → → याद रखें। साथ ही, निवेश विवाद निपटान कें द्र में  भारत सदस्य नहीं है ; यही समूह की एकमात्र संस्था है  
जिसकी सदस्यता भारत ने  नहीं ली।

 
 

घ. विश्व बैंक कै से चलता है  और आज किस पर ध्यान है?
 

पहलू विवरण

शासन गवर्नर बोर्ड (हर सदस्य का एक गवर्नर) सर्वोच्च; दै निक कामकाज 25 कार्यकारी निदेशकों  के  बोर्ड के  पास; 
अध्यक्ष बोर्ड का अध्यक्ष

मताधिकार शेयर-पूँजी के  अनुपात में ; संधि-संशोधन जैसे  बड़े  निर्णयों  के  लिए 85% बहुमत — अमे रिका का मत-प्रतिशत 
उसे  वहाँ  भी वीटो-स्थिति देता है

पूँजी 2018 में  पुनर्निर्माण एवं  विकास बैंक व वित्त निगम के  लिए पूँजी-वृद्धि का पैके ज; दानदाताओं की तीन-वर्षीय 
पुनःपूर्ति से  विकास संगठन को संसाधन

नई प्राथमिकताएँ रोज़गार-सृजन को कें द्र में  रखना; जलवायु वित्त; "मिशन 300" — 2030 तक अफ़्रीका के  30 करोड़ लोगों  
को बिजली (2025 से); निजी पूँजी जुटाना



पहलू विवरण

सहयोगी क्षेत्रीय बहुपक्षीय विकास बैंक — एशियाई विकास बैंक (1966, मनीला), अंतर-अमे रिकी विकास बैंक 
(1959), अफ़्रीकी विकास बैंक (1964), यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं  विकास बैंक (1991), यूरोपीय निवेश बैंक 
(1958); एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक व नव विकास बैंक के  लिए खंड 7-8

सुविधाएँ ऋण, अनुदान, गारं टी, तकनीकी सहायता, ज्ञान-रिपोर्टें; भारत में  बैंक की परियोजनाओं  (गंगा बे सिन, ग्रामीण 
विद्युतीकरण, कौशल, शहरी नवीकरण) का ब्योरा खंड 10 में

 
 

 📖 पीछे  की कहानी — दीवार पर लिखा सपना
वाशिंगटन में  विश्व बैंक के  मुख्यालय की लॉबी में  एक वाक्य लिखा है  — "हमारा सपना ग़रीबी-मुक्त दुनिया है"। यही वाक्य बैंक का 
ध्येय-वाक्य बन गया। पर सपने  और अंकगणित का अंतर भी दिलचस्प है  — 1990 में  विश्व की एक-तिहाई से  अधिक आबादी अत्यंत 
ग़रीबी में  थी, जो अब लगभग 10% के  आसपास सिमट चुकी है; अब बैंक का नया लक्ष्य है  कि ग़रीबी घटने  के  साथ-साथ पृथ्वी की रहने-
योग्यता भी बची रहे।

 
 

ङ. विश्व बैंक की प्रमुख रिपोर्टें और सूचकांक
 

रिपोर्ट/सूचकांक विवरण

विश्व विकास रिपोर्ट (World Development 
Report)

वार्षिक; किसी एक विषय — जैसे  रोज़गार, डे टा, जलवायु — पर गहन विश्लेषण

वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ (Global Economic 
Prospects)

वर्ष में  दो बार — जनवरी व जून; वै श्विक व क्षेत्रवार वृद्धि का पूर्वानुमान

ग़रीबी एवं साझा समृद्धि रिपोर्ट (Poverty and 
Shared Prosperity)

ग़रीबी की स्थिति, रेखा का संशोधन और असमानता

प्रवासन एवं विप्रेषण संक्षिप्त रिपोर्ट (Migration and
Development Brief)

विप्रेषण (रे मिटेंस) प्रवाह; भारत विप्रेषण पाने  वाला शीर्ष देश

रसद निष्पादन सूचकांक (Logistics 
Performance Index)

देशों  की व्यापारिक रसद-क्षमता की रैं किंग

बिज़नेस-रेडी (B-READY) व्यापार-सुगमता सूचकांक के  बाद आई नई रिपोर्ट — सरकारी नियमन, सार्वजनिक 
सेवाओं  व परिचालन-दक्षता के  आधार पर निजी क्षेत्र के  अनुकू ल माहौल का 
आकलन

वैश्विक निवेश प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट (Global 
Investment Competitiveness Report)

निवेशकों  के  सर्वेक्षण पर आधारित निवेश-माहौल का विश्लेषण

 
 

  ⚠️ ध्यान दें  — बंद हुआ सूचकांक
व्यापार-सुगमता सूचकांक (Ease of Doing Business) अब जारी नहीं होता — 2021 में  आँकड़ों  में  अनियमितता के  आरोपों  के  
बाद बैंक ने  इसे  बंद कर दिया। उसकी जगह बिज़नेस-रेडी रिपोर्ट आई है।

 
 

  ❝ "हमारा सपना ग़रीबी-मुक्त दुनिया है ।"  (Our dream is a world free of poverty.)  (— विश्व बैंक का ध्येय-
वाक्य)

 



 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  विश्व बैंक समूह की पाँच संस्थाएँ  — पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (1944), वित्त निगम (1956), विकास संगठन (1960), 

निवेश विवाद कें द्र (1966), निवेश गारं टी एजेंसी (1988)।
2.  अध्यक्ष अजय बंगा (2 जून 2023 से); सदस्य 189; वित्त वर्ष 2025 की समूह प्रतिबद्धता $118.5 बिलियन; विकास संगठन की 

पात्रता-सीमा वित्त वर्ष 2027 में  $1,365।
3.  बैंक = बाज़ार के  निकट दर, मध्यम-आय; विकास संगठन = रियायती/अनुदान, निम्न-आय; वित्त निगम = निजी क्षेत्र; गारंटी एजेंसी

= राजनीतिक जोखिम बीमा; निवेश विवाद कें द्र = मध्यस्थता — भारत इसका सदस्य नहीं।
4.  ग़रीबी की रेखा — $3.00 प्रति दिन; व्यापार-सुगमता सूचकांक बंद, उसकी जगह बिज़नेस-रेडी।

 
 

4. विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization — WTO)
 

ब्रेटन वुड् स में  दुनिया की आर्थिक इमारत के  तीन खंभे सोचे  गए थे  — मुद्रा के  लिए एक संस्था, पुनर्निर्माण-विकास के  लिए एक बैंक और 
व्यापार के  लिए एक संगठन। पहले  दो खंभे  तुरं त खड़े  हो गए, पर तीसरे  को खड़ा होने  में  पचास वर्ष लग गए। बीच के  दौर में  व्यापार का 
काम एक "अस्थायी" समझौते  से  चलता रहा — जो इतना टिकाऊ निकला कि आधी सदी तक दुनिया का व्यापार-नियम बना रहा।
 

आज जब कोई देश आयात शुल्क बढ़ाता है , कोई सरकार अपने  किसानों  को सब्सिडी देती है , या दो देश किसी वस्तु पर लड़ पड़ते  हैं , तो 
पहला प्रश्न यही उठता है  — "विश्व व्यापार संगठन के  नियम क्या कहते हैं?" इस खंड में  हम इस संगठन का जन्म, ढाँचा, सिद्धांत, 
समझौते , विवाद निपटान की व्यवस्था और 2026 तक की ताज़ा स्थिति समझेंगे ।
 

  ❝ "हर समझदार गृहस्थ का सिद्धांत है  कि जिस वस्तु को ख़रीदना घर पर बनाने से सस्ता पड़े , उसे घर पर बनाने की 
कोशिश न करे ।"  (It is the maxim of every prudent master of a family never to attempt to make at 
home what it will cost him more to make than to buy.)  (— एडम स्मिथ (1776))

 
 

क. गैट से विश्व व्यापार संगठन तक
 

  📘 आसान परिभाषा: विश्व व्यापार संगठन (WTO)

 📚 परिभाषा:  जिनेवा में  स्थित स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन (स्थापना 1 जनवरी 1995), जो देशों  के  बीच वस्तुओं , सेवाओं  और बौद्धिक 
संपदा के  व्यापार के  नियम बनाता है , उन्हें  लागू करवाता है  और व्यापार-विवाद सुलझाता है। वर्तमान में  166 सदस्य (यूरोपीय संघ भी एक 
सदस्य), जो विश्व व्यापार के  लगभग 98% का प्रतिनिधित्व करते  हैं।

 ✅आसान भाषा में:  यह दुनिया के  व्यापार का रेफ़री और नियमावली है  — हर देश अपने  घर में  शुल्क व सब्सिडी तय करने  को स्वतंत्र 
है , पर एक सीमा तक; सीमा पार हुई तो दूसरा देश शिकायत कर सकता है।   उदाहरण🏠 :  जैसे  किसी कॉलोनी के  सारे  परिवार मिलकर 
तय करें  कि एक-दूसरे  को सामान बेचते  समय अधिकतम कितना "पड़ोसी टैक्स" लगाया जाएगा, और झगड़ा हुआ तो पंचायत बैठे गी — 
ठीक वैसे  ही विश्व व्यापार संगठन देशों  की पंचायत है।

 
 

द्वितीय विश्व युद्ध के  बाद वै श्विक व्यापार को नियमबद्ध करने  के  तीन प्रयास हुए। के वल एक तुरं त सफल हुआ और आधुनिक संगठन 
लगभग 50 वर्ष बाद बना।
 

बिंदु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (प्रस्तावित) प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता (गैट)

स्वरूप पूरा संगठन — वस्तु-व्यापार के  साथ रोज़गार, निवेश और 
प्रतिस्पर्धा के  नियम भी

के वल एक समझौता, कोई स्थायी संस्था नहीं; आयात कोटा 
हटाना और शुल्क घटाना मुख्य काम

जन्म हवाना चार्टर (मार्च 1948) — लगभग 50 देशों  ने  हस्ताक्षर
किए

जिनेवा में  30 अक्टूबर 1947 को 23 देशों  ने  हस्ताक्षर 
किए; 1 जनवरी 1948 से अस्थायी रूप से  लागू

अंत अमे रिकी कांग्रेस ने  अनुसमर्थन नहीं दिया; 1950 में  
राष्ट्रपति ट्रू मैन ने  प्रयास छोड़ दिया — संगठन कभी बना ही

"अस्थायी" होकर भी 47 वर्ष (1948-1994) चला; विवाद 
निपटान की कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं थी



बिंदु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (प्रस्तावित) प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता (गैट)

नहीं

भारत — भारत 8 जुलाई 1948 से गैट का पक्षकार
 
 

 📖 पीछे  की कहानी — हवाना की अधूरी इमारत
सन 1948 की शुरुआत में  क्यूबा की राजधानी हवाना में  पचास से  अधिक देशों  ने  एक भव्य "अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन" का चार्टर तैयार 
किया। पहल अमे रिका की ही थी। पर चार्टर में  रोज़गार, निवेश और प्रतिस्पर्धा के  नियम भी जुड़ गए, और अमे रिकी सांसदों  को डर लगा कि 
कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था देश की संप्रभुता और कं पनियों  के  हितों  पर हावी हो जाएगी। वर्षों  तक चार्टर संसद में  अटका रहा। दिसंबर 1950 में  
राष्ट्रपति हैरी ट्रू मैन ने  घोषणा कर दी कि वे  इसे  पास कराने  की कोशिश छोड़ रहे  हैं। संगठन मर गया, पर उसका एक छोटा-सा हिस्सा — गैट
— जीवित रहा और अगले 47 वर्ष दुनिया का व्यापार चलाता रहा।

 
 

चित्र 3: गैट के  आठ दौर से विश्व व्यापार संगठन तक

 
 

 🔎 चित्र से क्या समझें: हर दौर के  साथ सदस्य और विषय दोनों  बढ़ते गए — पहले  के वल शुल्क घटाए गए, फिर 1970 के  दशक में
ग़ै र-शुल्क बाधाओं  (कोटा, तकनीकी मानक, सब्सिडी) पर बात हुई, और अं तिम उरुग्वे दौर (1986-94) ने  पहली बार कृ षि, सेवाएँ  और 
बौद्धिक संपदा को मेज़ पर रखा। इसी दौर के  समापन से  संगठन जन्मा।
 

पहलू गैट (1947-94) विश्व व्यापार संगठन (1995 से)

कानूनी रूप समझौता; सदस्यों  को "पक्षकार" कहा जाता था स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अपना क़ानूनी व्यक्तित्व; देश 
"सदस्य"

दायरा लगभग के वल वस्तुओं  का व्यापार; कृ षि व वस्त्र 
व्यवहार में  बाहर

वस्तुएँ  + सेवाएँ  + बौद्धिक संपदा + निवेश-संबंधी उपाय; 
कृ षि व वस्त्र मुख्यधारा में

नियमों  की बाध्यता चुनिंदा सं हिताएँ  — जिसे चाहे  देश अपनाए, जिसे  चाहे
छोड़े

एकल उपक्रम — लगभग सभी समझौते  सभी सदस्यों  पर 
एक साथ लागू

विवाद निपटान धीमा; रिपोर्ट सर्वसम्मति से  अपनी जाती थी, इसलिए समय-सीमा तय; उलटी सर्वसम्मति से  रिपोर्ट स्वतः मान्य; 
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हारने  वाला उसे  रोक सकता था अपील की व्यवस्था

सदस्य 123 देश (1994 में) 166 (2024 से)
 
 

  📘 आसान परिभाषा: एकल उपक्रम (Single Undertaking)

 📚 परिभाषा:  वार्ता का वह सिद्धांत जिसमें  पूरे  वार्ता-पैके ज को एक साथ स्वीकार करना होता है; किसी भी विषय पर तब तक अं तिम 
सहमति नहीं मानी जाती जब तक सभी विषयों  पर सहमति न हो जाए।

 ✅आसान भाषा में:  यह "थाली" वाला सौदा है  — रोटी, दाल और सब्ज़ी अलग-अलग नहीं मिलेंगी; या तो पूरी थाली लो या कु छ नहीं। 
इससे  हर देश को कहीं नुक़सान तो कहीं फ़ायदा होता है  और सौदा संतुलित बनता है , पर एक भी देश अड़ जाए तो सब रुक जाता है।   🏠
उदाहरण:  जैसे  बारात की दावत में  पूरा मेन्यू एक साथ तय होता है  — मिठाई पर सहमति तभी मानी जाएगी जब खाना, सजावट और 
पंडाल पर भी सहमति हो; इसीलिए एक-एक मद पर बरसों  खिंच जाती है।

 
 

उरुग्वे  दौर के  समझौते  मराके श समझौते (15 अप्रैल 1994) के  रूप में  एक छतरी के  नीचे  आए। इसकी संरचना कु छ इस प्रकार है:
 

अनुलग्नक क्या है मुख्य समझौते

1क — वस्तुएँ वस्तु-व्यापार के  नियम गैट 1994; कृ षि समझौता; स्वच्छता व पादप-स्वच्छता उपाय; व्यापार की 
तकनीकी बाधाएँ; निवेश-संबंधी उपाय; डं पिंग-रोधी; सब्सिडी व प्रतिकारी 
शुल्क; सुरक्षा उपाय; सीमा शुल्क मूल्यांकन; आयात लाइसेंस; उत्पत्ति के  
नियम; व्यापार सुविधा (बाद में  जुड़ा)

1ख — सेवाएँ सेवा-व्यापार का ढाँचा सेवा व्यापार पर सामान्य समझौता (General Agreement on 
Trade in Services — GATS)

1ग — बौद्धिक संपदा पेटेंट, कॉपीराइट आदि की न्यूनतम 
सुरक्षा

व्यापार-संबं धित बौद्धिक संपदा अधिकार समझौता (Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights — TRIPS)

2 — विवाद विवाद-निपटान की प्रक्रिया विवाद निपटान समझ (Dispute Settlement Understanding —
DSU)

3 — समीक्षा सदस्यों  की व्यापार-नीतियों  की जाँच व्यापार नीति समीक्षा तंत्र

4 — सबके  लिए 
अनिवार्य नहीं

के वल इच्छु क देशों  पर लागू सरकारी ख़रीद समझौता; (नागरिक विमान समझौता)

 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: अनुलग्नक 1 से 3 सभी सदस्यों  पर बाध्यकारी हैं  (एकल उपक्रम), जबकि अनुलग्नक 4 के  समझौते  
के वल उन्हीं पर लागू होते  हैं  जिन्होंने  उन्हें  स्वीकार किया है। सरकारी ख़रीद समझौते  जैसे  "वैकल्पिक" करारों  की बढ़ती संख्या ही आगे  
चलकर बहुपक्षीय बनाम चुनिंदा-देश समझौतों  की बहस की जड़ बनी।
 

  🏏 क्रिके ट की भाषा में  — तीसरे  अंपायर के  बिना अपील
सोचिए मैदानी अंपायर का फ़ै सला खिलाड़ी को मंज़ूर नहीं और वह तीसरे  अंपायर की समीक्षा माँगता है , पर तीसरे  अंपायर की कु र्सी ही 
ख़ाली है। खिलाड़ी अपील तो कर देता है , पर सुनने  वाला कोई नहीं — फ़ै सला न लागू होता है , न बदलता है , बस हवा में  लटका रहता है। 
विश्व व्यापार संगठन में  अपीलीय निकाय की ख़ाली कु र्सी का यही हाल है।

 
 

  💡 क्या आप जानते हैं?  विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में  झील किनारे  बने  सेंटर विलियम रापार्ड भवन में  है  — 1926 
में  बना यह भवन पहले  अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय था; गैट का सचिवालय 1977 में  यहाँ  आया।

 
 

  💡 क्या आप जानते हैं?  विश्व व्यापार संगठन के  166 सदस्य दुनिया के  लगभग 98% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते  हैं , पर उसका 
सचिवालय के वल लगभग 600 कर्मचारियों  का है  — यह दुनिया की सबसे  छोटी बड़ी संस्थाओं  में  गिना जाता है।

 



 

ख. संगठन की संरचना और निर्णय-प्रक्रिया
 

चित्र 4: विश्व व्यापार संगठन की संरचना

 
 

निकाय कौन / कहाँ क्या करता है

मंत्रिस्तरीय सम्मेलन सभी सदस्यों  के  व्यापार/वाणिज्य मंत्री; कम से 
कम हर दो वर्ष में  एक बार

सर्वोच्च निर्णायक निकाय; किसी भी बहुपक्षीय समझौते  पर 
अं तिम निर्णय, नए सदस्यों  को स्वीकृ ति, महानिदेशक की 
नियुक्ति

सामान्य परिषद जिनेवा में ; सदस्यों  के  राजदूत स्तर के  प्रतिनिधि सम्मेलनों  के  बीच दै निक कामकाज; वही परिषद अलग-
अलग "टोपियों" में  विवाद निपटान निकाय और व्यापार नीति 
समीक्षा निकाय बनती है

विवाद निपटान निकाय सामान्य परिषद का ही रूप पैनल गठित करना, पैनल व अपील रिपोर्ट अपनाना, फ़ै सले  के
पालन की निगरानी, जवाबी कार्रवाई की अनुमति

अपीलीय निकाय 1995 में  गठित; 7 सदस्य, 4 वर्ष का कार्यकाल 
(एक बार पुनर्नियुक्ति); हर मामला 3 सदस्यों  की
पीठ सुनती है

पैनल रिपोर्ट के  के वल कानूनी पहलुओं  की समीक्षा; दिसंबर 
2019 से निष्क्रिय

तीन परिषदें वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, बौद्धिक संपदा अपने  क्षेत्र के  समझौतों  की निगरानी; इनके  अंतर्गत कृ षि, 
स्वच्छता, तकनीकी बाधा जैसी समितियाँ

सचिवालय जिनेवा; लगभग 600 कर्मचारी; मुखिया 
महानिदेशक

तकनीकी सहायता, आँकड़े , विवाद-पैनलों  को क़ानूनी मदद 
— निर्णय की शक्ति नहीं

 
 

निर्णय का तरीक़ा नियम

सामान्य नियम सर्वसम्मति — कोई सदस्य औपचारिक रूप से  आपत्ति न करे  तो निर्णय पारित; एक देश, एक मत, चाहे  



निर्णय का तरीक़ा नियम

अर्थव्यवस्था छोटी हो या बड़ी

मतदान (शायद ही कभी) सर्वसम्मति न बने  तो बहुमत; समझौतों  की व्याख्या या छू ट-अनुमति के  लिए तीन-चौथाई; संशोधन के  लिए दो-
तिहाई। व्यवहार में  1995 से मतदान लगभग कभी नहीं हुआ

यूरोपीय संघ एक सदस्य के  रूप में , पर उसके  मतों  की संख्या उसके  सदस्य-देशों  की संख्या (27) के  बराबर

विवाद निपटान उलटी सर्वसम्मति — रिपोर्ट तब तक मान्य जब तक सभी सदस्य उसे  ठुकराने  पर सहमत न हों  (जो असंभव 
है); इसलिए वह स्वतः अपनाई जाती है

 
 

महानिदेशक की नियुक्ति सर्वसम्मति से  होती है , कार्यकाल चार वर्ष (नवीकरणीय)। संगठन के  अब तक के  प्रमुख इस प्रकार रहे:
 

महानिदेशक अवधि देश टिप्पणी

पीटर सदरलैंड 1993-95 आयरलैंड गैट के  अंतिम महानिदेशक; संगठन बनते  समय की बागडोर

रेनाटो रुग्गिएरो 1995-99 इटली विश्व व्यापार संगठन के  पहले महानिदेशक

माइक मूर 1999-2002 न्यूज़ीलैंड सिएटल की विफलता के  बाद; दोहा दौर की शुरुआत

सुपाचाई पनिचपाकडी 2002-05 थाईलैंड पहले  एशियाई महानिदेशक

पास्कल लैमी 2005-13 फ़्राँस दो कार्यकाल; दोहा वार्ता की कठिन अवधि

रॉबर्टो  अज़ेवेदो 2013-20 ब्राज़ील बाली व नैरोबी समझौते ; अपीलीय निकाय का संकट शुरू

न्गोज़ी ओकोन्जो-इवेला 2021-वर्तमान नाइजीरिया पहली महिला व पहली अफ़्रीकी; नवंबर 2024 में  दूसरा 
कार्यकाल मिला (1 सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2029)

 
 

सदस्यता — कौन, कब और कै से जुड़ा
 

सदस्य बनने  के  लिए देश को सदस्यों  के  साथ शुल्क-रियायतों  पर द्विपक्षीय वार्ता करनी पड़ती है , अपने  क़ानून विश्व व्यापार संगठन के  
नियमों  के  अनुरूप बदलने  पड़ते  हैं , और फिर मं त्रिस्तरीय सम्मेलन या सामान्य परिषद में  दो-तिहाई बहुमत से  स्वीकृ ति मिलती है। प्रक्रिया 
कई बार दशकों  खिंच जाती है।
 

सदस्य वर्ष क्यों  महत्त्वपूर्ण

चीन 11 दिसंबर 2001 पंद्रह वर्ष की वार्ता के  बाद; दोहा सम्मेलन में  स्वीकृ ति; इसके  बाद 
चीन का निर्यात विस्फोट

वियतनाम 2007 निर्यात-आधारित विकास का नमूना

रूस 22 अगस्त 2012 18 वर्ष की वार्ता; सबसे  बड़ी अर्थव्यवस्थाओं  में  अं तिम बड़ा प्रवेश

कज़ाख़स्तान, लाइबेरिया, अफ़ग़ानिस्तान 2015-2016 मध्य एशिया और अल्प-विकसित देशों  का जुड़ाव

कोमोरोस, तिमोर-लेस्ते अगस्त 2024 सदस्य संख्या 164 से 166 हुई
 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: 2026 में  भी उज़्बेकिस्तान और इथियोपिया जैसे  देश प्रवेश-प्रक्रिया में  हैं  — उज़्बे किस्तान की द्विपक्षीय 
वार्ताएँ  अं तिम चरण में  बताई जाती हैं , पर अक्टूबर 2026 तक वह सदस्य नहीं बना है। लगभग 22 देश पर्यवेक्षक हैं  (जैसे  भूटान, ईरान, 
इराक, लीबिया) जिन्हें  मतदान या वार्ता-निर्णय का अधिकार नहीं।
 

ग. मूल सिद्धांत
 

सिद्धांत क्या कहता है

गैर-भेदभाव — सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र किसी एक सदस्य को दी गई रियायत सभी सदस्यों  को स्वतः देनी होगी

गैर-भेदभाव — राष्ट्रीय व्यवहार सीमा पर शुल्क चुकाने  के  बाद आयातित और घरेलू वस्तु के  साथ बाज़ार में  समान व्यवहार 
(कर, नियम, बिक्री-शर्तें)



सिद्धांत क्या कहता है

पारस्परिकता एक देश रियायत दे  तो बदले  में  दूसरे  से  समतुल्य रियायत की अपेक्षा

बाज़ार पहुँच / बाध्य शुल्क हर देश अपने  शुल्क की ऊपरी सीमा (बाध्य दर) घोषित करता है; उसके  ऊपर शुल्क नहीं बढ़ा 
सकता; व्यापार-बाधाएँ  क्रमशः घटाई जाएँ

पारदर्शिता व पूर्वानुमेयता नियम सार्वजनिक हों , बदलाव की सूचना दी जाए, नियमित नीति-समीक्षा हो

विशेष एवं विभेदक व्यवहार विकासशील व अल्प-विकसित देशों  को अतिरिक्त समय, छूट और तकनीकी सहायता

विवाद निपटान विवाद नियमों  से सुलझें , ताक़त से  नहीं

सुरक्षा-वाल्व (अपवाद) जन-स्वास्थ्य, पर्यावरण, नै तिकता, राष्ट्रीय सुरक्षा के  आधार पर सीमित छू ट
 
 

  📘 आसान परिभाषा: सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र सिद्धांत (Most Favoured Nation — MFN)

 📚 परिभाषा:  यदि कोई सदस्य देश किसी एक विश्व व्यापार संगठन सदस्य को शुल्क या अन्य व्यापारिक सुविधा में  कोई विशेष रियायत 
देता है , तो वही रियायत उसे  स्वतः और बिना शर्त सभी सदस्यों  को देनी होगी (गैट अनुच्छे द 1)।

 ✅आसान भाषा में:  दुकानदार ने  एक ग्राहक को छू ट दी तो अपने  बाक़ी सभी नियमित ग्राहकों  को भी वही छू ट देनी पड़ेगी — किसी एक 
के  साथ पक्षपात नहीं चलेगा। नाम "सर्वाधिक तरजीही" है , पर असल में  यह सबसे बराबरी का व्यवहार है।   उदाहरण🏠 :  जैसे  भारत 
जापान से  आयातित कारों  पर शुल्क 20% से घटाकर 10% करे , तो वही 10% जर्मनी, दक्षिण कोरिया आदि सभी सदस्यों  की कारों  पर 
भी लागू करना होगा (जिनके  साथ अलग मुक्त व्यापार समझौता न हो)।

 
 

  ⚠️ ध्यान दें  — दो अलग समानताएँ
सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र और राष्ट्रीय व्यवहार को अक्सर मिला दिया जाता है। पहला बाहरी देशों  के  बीच बराबरी है  (जापान की कार 
बनाम जर्मनी की कार, सीमा पर); दूसरा सीमा पार करने के  बाद बराबरी है  (आयातित कार बनाम घरेलू कार, बाज़ार में)।

 
 

सर्वाधिक तरजीही व्यवहार के  अपवाद — कब यह सिद्धांत लागू नहीं होता:
 

अपवाद आधार उदाहरण

क्षेत्रीय व द्विपक्षीय समझौते गैट अनुच्छे द 24 — मुक्त व्यापार क्षेत्र या सीमा-शुल्क 
संघ के  भीतर बेहतर शर्तें

भारत-आसियान समझौते  की रियायतें  बाक़ी 
सदस्यों  को स्वतः नहीं मिलतीं

विकासशील देशों  को तरजीह 1979 का "सक्षमकारी खंड"; सामान्यीकृ त वरीयता 
प्रणाली

यूरोपीय संघ का अल्प-विकसित देशों  को 
"हथियारों  को छोड़कर सब कु छ" बिना शुल्क

सामान्य अपवाद व सुरक्षा अनुच्छे द 20 (जन-स्वास्थ्य, पर्यावरण, नै तिकता) व 
अनुच्छे द 21 (राष्ट्रीय सुरक्षा)

मानव-स्वास्थ्य के  आधार पर किसी उत्पाद पर 
रोक

व्यापार उपचार डं पिंग या अनुचित सब्सिडी पर के वल दोषी देश के  
विरुद्ध शुल्क

किसी एक देश की इस्पात पर डं पिंग-रोधी शुल्क

 
 

  ⚠️ ध्यान दें  — दर्जा वापस लेने का अर्थ
फ़रवरी 2019 में  पुलवामा हमले  के  बाद भारत ने  पाकिस्तान को दिया गया सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र का दर्जा वापस ले लिया और 
पाकिस्तानी वस्तुओं  पर आयात शुल्क बढ़ाकर 200% कर दिया। यह सुरक्षा-अपवाद के  उपयोग का उदाहरण है। (दिलचस्प बात — 
पाकिस्तान ने  भारत को ऐसा दर्जा कभी औपचारिक रूप से  दिया ही नहीं था।)

 



 

  📘 आसान परिभाषा: बाध्य शुल्क बनाम लागू शुल्क (Bound vs Applied Tariff)

 📚 परिभाषा:  बाध्य शुल्क वह अधिकतम दर है  जिसका देश ने  विश्व व्यापार संगठन में  वचन दिया है; लागू शुल्क वह दर है  जो वह 
वास्तव में  वसूलता है। लागू दर बाध्य दर से  कम या बराबर ही हो सकती है।

 ✅आसान भाषा में:  बाध्य दर "छत" है  और लागू दर "वर्तमान मं ज़िल" — दोनों  के  बीच का अंतर देश के  पास शुल्क बढ़ाने की गुंजाइश
है , जिसे  "शुल्क का पानी" कहते  हैं। भारत जैसे  विकासशील देशों  की बाध्य दरें  लागू दरों  से  काफ़ी ऊपर हैं।   उदाहरण🏠 :  जैसे  बिजली 
कनेक्शन में  स्वीकृ त भार 10 किलोवाट है  पर आप रोज़ 4 किलोवाट ही चलाते  हैं; क़ानूनन आप 10 तक जा सकते  हैं , उससे  ऊपर नहीं।

 
 

घ. प्रमुख समझौतों  की झलक
 

समझौता मूल बात ध्यान देने योग्य

गैट 1994 वस्तु-व्यापार के  मूल नियम — शुल्क, सर्वाधिक तरजीही 
व्यवहार, राष्ट्रीय व्यवहार

अनुच्छे द 20 व 21 में  अपवाद

डं पिंग-रोधी लागत या घरेलू क़ीमत से  कम पर निर्यात (डं पिंग) से घरेलू उद्योग 
को क्षति हो तो शुल्क

पहली सं हिता के नेडी दौर (1967) में

सब्सिडी व प्रतिकारी शुल्क निर्यात व घरेलू-माल को वरीयता देने  वाली सब्सिडी पर रोक; 
प्रभावित देश प्रतिकारी शुल्क लगा सकता है

कृ षि सब्सिडी का अलग समझौता

सुरक्षा उपाय आयात में  अचानक उछाल से  गंभीर क्षति हो तो अस्थायी 
शुल्क/कोटा (सामान्यतः 4 वर्ष)

बिना "अनुचित" व्यवहार के  भी लगाया 
जा सकता है

स्वच्छता व पादप-स्वच्छता उपाय मानव, पशु, पौधे  के  स्वास्थ्य के  नाम पर रोक — वैज्ञानिक 
आधार अनिवार्य

पक्षी-ज्वर, कीटनाशक-अवशेष के  विवाद

व्यापार की तकनीकी बाधाएँ मानक, लेबलिंग, परीक्षण-नियम व्यापार में  छिपी बाधा न बनें पर्यावरण-लेबल, सुरक्षा-मानक

व्यापार सुविधा समझौता सीमा-शुल्क प्रक्रियाएँ  सरल, पारदर्शी, तेज़ 2013 में  बाली में  सहमति; 22 फ़रवरी 
2017 से लागू — संगठन बनने  के  बाद 
पहला बहुपक्षीय समझौता

सूचना प्रौद्योगिकी समझौता कं प्यूटर, सेमीकं डक्टर, दूरसंचार उपकरणों  पर शून्य शुल्क 
(1996; विस्तार 2015)

भारत पहले  चरण का सदस्य है; 2015 
के  विस्तार में  शामिल नहीं

 
 

सेवा व्यापार समझौते में  सेवाओं  की आपूर्ति चार रूपों  (मोड) में  गिनी जाती है  — यही वर्गीकरण भारत जैसे  सेवा-निर्यातक देश के  लिए 
सबसे  महत्त्वपूर्ण है:
 

मोड आपूर्ति का तरीक़ा उदाहरण

मोड 1 — सीमा-पार आपूर्ति सेवा सीमा पार जाती है , व्यक्ति नहीं सॉफ़्टवेयर निर्यात, ऑनलाइन परामर्श, कॉल सेंटर

मोड 2 — विदेश में  उपभोग उपभोक्ता सेवा लेने  दूसरे  देश जाता है विदेशी पर्यटक, इलाज के  लिए आए मरीज़, विदेश में
पढ़ने  गए छात्र

मोड 3 — व्यावसायिक उपस्थिति सेवा-कं पनी दूसरे  देश में  शाखा/सहायक कं पनी 
खोलती है

विदेशी बैंक की भारत में  शाखा; भारतीय आईटी 
कं पनी का अमे रिका में  कार्यालय

मोड 4 — व्यक्तियों  की आवाजाही सेवा-प्रदाता व्यक्ति कु छ समय के  लिए दूसरे  देश 
जाता है

आईटी इंजीनियर, नर्स, शिक्षक का अस्थायी वीज़ा 
पर काम

 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: सेवाओं  के  निर्यात में  भारत को मोड 1 और 2 से बड़ा लाभ मिला, जबकि मोड 4 में  विकसित देशों  की 
वीज़ा-सख़्ती सबसे  बड़ी बाधा है। विकासशील देश इसीलिए वर्षों  से  माँग कर रहे  हैं  कि पेशेवरों  की अस्थायी आवाजाही पर भी वस्तुओं  
जैसी उदारता मिले।
 

बौद्धिक संपदा समझौता नवाचारों  की रक्षा के  लिए न्यूनतम मानक तय करता है  — पेटेंट की अवधि 20 वर्ष, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क , 
भौगोलिक संके त आदि। दोहा घोषणा (2001) ने  स्पष्ट किया कि जन-स्वास्थ्य संकट में  देश अनिवार्य लाइसेंस देकर सस्ती दवाएँ  



बनवा सकते  हैं; इसी भावना से  2005 में  समझौते  में  संशोधन हुआ जो 23 जनवरी 2017 से लागू हुआ। अल्प-विकसित देशों  को इसके  
पालन में  1 जुलाई 2034 तक छू ट मिली हुई है।
 

ङ. विवाद निपटान प्रणाली
 

चरण क्या होता है समय-सीमा

1. परामर्श शिकायतकर्ता देश बातचीत की माँग करता है; दोनों  पक्ष आपस में  सुलझाने  का 
प्रयास करते  हैं

60 दिन

2. पैनल बातचीत विफल हो तो विवाद निपटान निकाय तीन विशेषज्ञों  का पैनल बनाता है  
(उलटी सर्वसम्मति से  — रोकना लगभग असंभव)

रिपोर्ट सामान्यतः 6-12 
माह

3. अपील हारने  वाला पक्ष के वल कानूनी बिंदुओं  पर अपीलीय निकाय में  जा सकता है 60-90 दिन

4. रिपोर्ट अपनाना विवाद निपटान निकाय रिपोर्ट स्वतः अपना लेता है 60 दिन के  भीतर

5. पालन हारा हुआ देश अपनी नीति सुधारे  — इसके  लिए "उचित अवधि" मिलती है आम तौर पर 15 माह तक

6. जवाबी कार्रवाई पालन न हो तो जीतने  वाला देश रियायतें  निलंबित (जवाबी शुल्क) कर सकता है , 
पर पहले  निकाय की अनुमति

अनुमति मिलने  पर

 
 

  📘 आसान परिभाषा: शून्य में  अपील (Appeal into the Void)

 📚 परिभाषा:  पैनल की रिपोर्ट के  विरुद्ध ऐसे  अपीलीय निकाय में  अपील दाख़िल करना जो गणपूर्ति के  अभाव में  काम ही नहीं कर रहा; 
इससे  रिपोर्ट अपनाई नहीं जा सकती और विवाद अनिश्चितकाल तक खुला रहता है।

 ✅आसान भाषा में:  हारने  वाला देश फ़ै सले  को "लटका" देता है  — न वह मानता है , न कोई उसे  मानने  को मजबूर कर सकता है। यही 
आज की सबसे  बड़ी खामी है।   उदाहरण🏠 :  जैसे  किसी मुक़दमे  में  हारने  वाला उच्च न्यायालय में  अपील कर दे , पर उच्च न्यायालय में  
कोई न्यायाधीश ही न हो — फ़ै सला न लागू होता है , न पलटता है।

 
 

 ⚠️ अपीलीय निकाय ठप होने के  परिणाम  🌉आगे का रास्ता

 ◆ दिसंबर 2019 में  अमे रिका द्वारा नई नियुक्तियाँ  रोके  जाने  से  
सदस्य घटकर एक रह गए; मामले  की सुनवाई के  लिए कम से  
कम तीन चाहिए

 ◆ अनेक देश पैनल के  फ़ै सलों  के  विरुद्ध "शून्य में" अपील कर रहे  
हैं

 ◆ जब हर मामला लटक सकता है  तो नियम की बाध्यता कमज़ोर; 
शक्तिशाली देश एकतरफ़ा शुल्क लगाने  को प्रोत्साहित

 ◆ छोटे  व विकासशील देश सबसे  कमज़ोर — उनके  पास जवाबी 
कार्रवाई की क्षमता नहीं

 ◆ निवेश व आपूर्ति-शृंखला में  अनिश्चितता

 ◆ बहुपक्षीय अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था (Multi-
Party Interim Appeal Arbitration 
Arrangement — MPIA) — अनुच्छे द 25 के  तहत 
इच्छु क देशों  की अपनी अपील-व्यवस्था; मार्च 2026 में  61 
सदस्य, विश्व व्यापार का लगभग 60%; भारत इसका सदस्य 
नहीं

 ◆ विवाद-निपटान सुधार पर अलग वार्ता-मार्ग; नियुक्ति-प्रक्रिया व 
अपीलीय निकाय की शक्तियों  की सीमा पर मतभेद

 ◆ अमे रिका की चिंता — निकाय अपनी सीमा से  बाहर जाकर "नए 
नियम गढ़ता है"; शेष सदस्यों  का पक्ष — दो-स्तरीय व्यवस्था 
बहाल हो

 ◆ सदस्यों  के  बीच रचनात्मक संवाद व सर्वसम्मति से  नियुक्ति की 
नई प्रक्रिया

 



 

च. मंत्रिस्तरीय सम्मेलन — पड़ावों  की कहानी
 

सिंगापुर (1996), दोहा (2001), बाली (2013), नैरोबी (2015), जिनेवा (2022) और अबू धाबी (2024) जैसे  प्रमुख सम्मेलनों  के  
परिणाम अध्याय 5 में  दिए जा चुके  हैं । यहाँ  उन अन्य पड़ावों  को देखते  हैं  जिन्होंने  संगठन की दिशा तय की:
 

सम्मेलन वर्ष व स्थान क्या हुआ

दूसरा 1998, जिनेवा इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा-शुल्क न लगाने  की अस्थायी छूट (मोरेटोरियम) 
की शुरुआत — यही छू ट 28 वर्ष चली

तीसरा 1999, सिएटल सड़क-प्रदर्शनों  और विकासशील देशों  की नाराज़गी से  बिना घोषणा बिखर गया

पाँचवाँ 2003, कैं कु न कृ षि व "सिंगापुर मुद्दों" पर टकराव से  विफल; जी-20 (विकासशील) और जी-33
जैसे  गुट उभरे

छठा 2005, हांगकांग कृ षि निर्यात सब्सिडी 2013 तक समाप्त करने  की सहमति; अल्प-विकसित देशों  
को बिना शुल्क-कोटा बाज़ार पहुँच की दिशा

ग्यारहवाँ 2017, ब्यूनस आयर्स सार्वजनिक भंडारण पर स्थायी समाधान नहीं; मत्स्य सब्सिडी पर कार्य-कार्यक्रम 
तय; मोरे टोरियम बढ़ा

 
 

 📖 पीछे  की कहानी — सिएटल की सड़कें
30 नवंबर 1999 — अमे रिका के  सिएटल शहर में  तीसरा मं त्रिस्तरीय सम्मेलन शुरू होना था। सुबह से  ही हज़ारों  प्रदर्शनकारी — मज़दूर 
संगठन, पर्यावरणवादी, किसान — सड़कों  पर उतर आए और प्रतिनिधियों  को सम्मेलन-स्थल तक पहुँचने  से  रोक दिया; शहर में  आपातकाल
और कर्फ़्यू लगाना पड़ा। उनका तर्क  था कि व्यापार-नियम बड़ी कं पनियों  के  पक्ष में  हैं  और मज़दूरों , पर्यावरण और ग़रीब देशों  की अनदेखी 
करते  हैं। भीतर भी विकासशील देश नाराज़ थे  कि मसौदे  बंद कमरों  में  उनके  बिना तैयार हुए। 3 दिसंबर को सम्मेलन बिना घोषणा के  बिखर 
गया। इसी विफलता के  बाद दो वर्ष में  दोहा में  "विकास" शब्द जोड़कर नया दौर शुरू हुआ।

 
 

  📊 चौदहवाँ मं त्रिस्तरीय सम्मेलन (याउं डे , कै मरून — 26-30 मार्च 2026) — नवीनतम आँकड़े
1.  कोई समग्र मंत्रिस्तरीय घोषणा नहीं बनी — मुख्य प्राथमिकताओं  पर सहमति नहीं हुई; कई मुद्दे  आगे  की वार्ता के  लिए जिनेवा को 

सौंपे  गए
2.  इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर शुल्क-छूट (1998 से) 30 मार्च 2026 को समाप्त हो गई — इसे  स्थायी या विस्तारित करने  पर 

अमे रिका व ब्राज़ील के  बीच गतिरोध रहा
3.  बदले  में  66 सदस्यों  (विश्व व्यापार का लगभग 70%) ने  अलग ई-कॉमर्स समझौता अपनाया — पर यह के वल इच्छु क देशों  के  लिए है
4.  निवेश सुगमीकरण समझौते के  समर्थन में  129 सदस्यों  का संयुक्त वक्तव्य आया, पर इसे  संगठन के  बहुपक्षीय ढाँचे  में  जोड़ने  का 

भारत सहित कु छ देशों  ने  विरोध किया (उनका तर्क  — यह बहुपक्षीय विषय नहीं, इसे  सर्वसम्मति से  जोड़ना उचित नहीं)
5.  संगठन-सुधार पर कोई कार्य-योजना नहीं बनी; अपील-मध्यस्थता व्यवस्था 61 सदस्यों  तक पहुँची
6.  मत्स्य सब्सिडी वार्ता 15वें  सम्मेलन तक जारी रखने  पर सहमति; कृ षि पर प्रगति सीमित
7.  अमे रिका ने  2025-26 का अंशदान रोका, जिससे  संगठन का बजट लगभग 11% घटा

 
 

 🔎 तथ्यों  से क्या समझें: याउं डे  की सबसे  बड़ी बात यह नहीं कि क्या तय हुआ, बल्कि यह कि सर्वसम्मति की व्यवस्था थक रही है  
— बहुपक्षीय समझौते  कठिन होते  जा रहे  हैं  और देश इच्छु क-देशों  के  समझौतों  की ओर बढ़ रहे  हैं। यह चलन आगे के  खंडों  में  दिख रहे  
शुल्क-युद्ध और वि-वैश्वीकरण की पृष्ठभूमि भी है।
 

छ. संगठन की चुनौतियाँ
 

चुनौती स्थिति असर

अपीलीय निकाय का ठप होना दिसंबर 2019 से निष्क्रिय नियम-प्रवर्तन कमज़ोर; "शून्य में  अपील"



चुनौती स्थिति असर

दोहा विकास एजेंडा अधूरा 2001 में  शुरू; 2008 में  टूटा; औपचारिक रूप से  
कभी समाप्त नहीं

कृ षि व विकासशील देशों  के  मुद्दे  अनसुलझे

क्षेत्रीय समझौतों  की बाढ़ सैकड़ों  मुक्त व्यापार समझौते सर्वाधिक तरजीही व्यवहार का क्षेत्र सिकु ड़ा; फिर
भी विश्व व्यापार का लगभग 72% अब भी इन्हीं
शर्तों  पर

नए विषयों  पर सर्वसम्मति नहीं डिजिटल व्यापार, जलवायु-शुल्क, निवेश, औद्योगिक 
सब्सिडी

इच्छु क-देशों  के  समझौतों  की ओर झुकाव

बड़ी शक्तियों  का रुख़ अमे रिका का सर्वाधिक तरजीही सिद्धांत व अपीलीय 
निकाय पर संदेह; एकतरफ़ा शुल्क; अंशदान रोकना

संस्था की विश्वसनीयता व बजट पर दबाव

 
 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  1 जनवरी 1995, मुख्यालय जिनेवा; गैट (1947) का उत्तराधिकारी; 166 सदस्य; उरुग्वे  दौर (1986-94) और मराके श 

समझौते से  जन्म; हवाना चार्टर (1948) वाला संगठन कभी नहीं बना।
2.  गैट के  8 दौर — अं तिम (उरुग्वे) ने  कृ षि, सेवाएँ , बौद्धिक संपदा जोड़ीं; एकल उपक्रम; विवाद निपटान में  उलटी सर्वसम्मति; 

अपीलीय निकाय (7 सदस्य) दिसंबर 2019 से ठप।
3.  सर्वाधिक तरजीही (बाहरी देशों  में  बराबरी) + राष्ट्रीय व्यवहार (भीतर बराबरी); अपवाद — मुक्त व्यापार समझौते , विकासशील 

देशों  को तरजीह, सुरक्षा, व्यापार उपचार।
4.  महानिदेशक — पहली महिला व पहली अफ़्रीकी न्गोज़ी ओकोन्जो-इवेला (दूसरा कार्यकाल 2025-29); याउं डे  (मार्च 2026) — 

कोई घोषणा नहीं, 1998 की ई-कॉमर्स शुल्क छू ट समाप्त।

 
 

5. कृ षि समझौता एवं भारत के  व्यापार विवाद (Agreement on Agriculture 
& India's Trade Disputes)
 

गाँव का एक किसान, जिसकी ज़मीन दो बीघा है , और अमे रिका का एक किसान, जिसकी ज़मीन दो हज़ार एकड़ है  — दोनों  एक ही विश्व-
बाज़ार में  गेहूँ  या कपास बेचते  हैं। एक को अपनी सरकार से  बाज़ार-भाव के  ऊपर क़ीमत की गारं टी मिलती है , दूसरे  को सीधी आय-
सहायता। किसकी सब्सिडी "जायज़" है  और किसकी "व्यापार बिगाड़ने वाली"? इसी प्रश्न का उत्तर देने  के  लिए 1995 में  कृ षि 
समझौता बना।
 

यही समझौता आज भारत के  लिए सबसे  संवेदनशील विषय है , क्यों कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सार्वजनिक भंडारण पर करोड़ों  
किसानों  की आजीविका और 80 करोड़ से  अधिक लोगों  की खाद्य सुरक्षा टिकी है। साथ ही भारत विश्व व्यापार संगठन में  अनेक व्यापार-
विवादों  का पक्षकार भी रहा है। यह खंड इन दोनों  को जोड़ता है।
 

  🐪 राजस्थान की भाषा में  — गाँव का पुराना पानी-बँटवारा
मान लीजिए गाँव की पंचायत ने  1986 में  हर परिवार को कु एँ  का इतना पानी देने  का हिसाब तय किया था। आज आबादी और खेत दोगुने  
हो गए, पर हिसाब वही पुराना है। अब जब आप ज़रूरत भर पानी लेते  हैं  तो पंचायत कहती है  — "तुमने  तो तय सीमा से  बहुत ज़्यादा ले  
लिया!" 1986-88 का आधार वर्ष भारत के  लिए ऐसा ही पुराना हिसाब है।

 
 

  💡 क्या आप जानते हैं?  भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है  — विश्व चावल निर्यात का लगभग 40% भारत से  जाता है; 
इसीलिए सार्वजनिक भंडारण के  अधिशेष को लेकर कई देश चिंता जताते  हैं।

 



 

क. कृ षि समझौते की बुनियाद
 

  📘 आसान परिभाषा: कृ षि समझौता (Agreement on Agriculture — AoA)

 📚 परिभाषा:  उरुग्वे  दौर का समझौता (लागू 1 जनवरी 1995), जो बाज़ार पहुँच, घरेलू सहायता और निर्यात सब्सिडी — इन तीन 
स्तंभों  पर कृ षि-व्यापार को बाज़ार-उन्मुख और कम विकृ त बनाने  का ढाँचा देता है।

 ✅आसान भाषा में:  यह कृ षि के  लिए "खेल के  नियम" हैं  — सीमा-शुल्क कितना, सरकार घरेलू किसानों  को कितनी मदद दे  सकती है , 
और निर्यात बढ़ाने  के  लिए कितनी सब्सिडी दी जा सकती है। मदद जितनी बाज़ार-भाव को बिगाड़ती है , उसपर बं दिश उतनी कड़ी।   🏠
उदाहरण:  जैसे  गाँव की कु श्ती-प्रतियोगिता में  कु छ मदद (मुफ़्त प्रशिक्षण) सबके  लिए खुली है , पर किसी एक पहलवान को चुपचाप ताक़त 
की दवा देना मना है।

 
 

उरुग्वे  दौर से  पहले  कृ षि लगभग गैट के  नियमों  से बाहर थी — अमे रिका और यूरोप अपने  किसानों  को भारी सब्सिडी देते  थे  और बाज़ार 
संरक्षित रखते  थे। 1992 में  अमे रिका और यूरोप की आपसी सहमति (ब्लेयर हाउस समझौता) के  बाद ही कृ षि-नियमों  का रास्ता खुला। 
विकसित देशों  को समझौता 6 वर्ष (2000 तक) और विकासशील देशों  को 10 वर्ष (2004 तक) में  लागू करना था; अल्प-विकसित 
देशों  को कटौती से  छू ट मिली।
 

स्तंभ क्या कहता है मुख्य प्रावधान

1. बाज़ार पहुँच आयात-बाधाएँ  घटाना और पारदर्शी 
बनाना

शुल्कीकरण — सभी कोटा/प्रतिबंध शुल्क में  बदले
औसत शुल्क कटौती — विकसित 36% (6 वर्ष), विकासशील 24% 
(10 वर्ष)
न्यूनतम बाज़ार पहुँच — खपत का 3% से 5%
विशेष सुरक्षा उपाय — आयात उछाल/क़ीमत गिरावट पर अतिरिक्त 
शुल्क

2. घरेलू सहायता किसानों  को दी जाने  वाली सरकारी मदद
पर सीमा

मदद को तीन बॉक्स में  बाँटा (पीला, नीला, हरा)
पीले  बॉक्स की कटौती — विकसित 20%, विकासशील 13.3%
डी-मिनिमिस छू ट — विकसित 5%, विकासशील 10%
विकास-उपाय (अनुच्छे द 6.2) — ग़रीब किसानों  के  लिए निवेश/आदान-
सहायता को छू ट

3. निर्यात सब्सिडी निर्यात को कृ त्रिम रूप से  सस्ता करने  पर
रोक

व्यय में  कटौती — विकसित 36%, विकासशील 24%
मात्रा में  कटौती — विकसित 21%, विकासशील 14%
नैरोबी (2015) — विकसित देश तुरं त समाप्त, विकासशील 2018 तक 
(कु छ छू टें  2023 तक; अल्प-विकसित व खाद्य-आयातक देशों  को 
परिवहन-सब्सिडी पर 2030 तक); निर्यात-ऋण व खाद्य-सहायता पर 
अनुशासन

 
 

  🧮 बाज़ार मूल्य समर्थन — गणना का सूत्र

बाज़ार मूल्य समर्थन = (प्रशासित मूल्य − बाहरी संदर्भ मूल्य) × पात्र उत्पादन

सहायता का प्रतिशत = कु ल सहायता ÷ उस उत्पाद के  उत्पादन-मूल्य × 100

बाहरी संदर्भ मूल्य = 1986-88 के  औसत विश्व मूल्य (आज तक वही)

 



 

चित्र 5: कृ षि समझौता — घरेलू सहायता के  तीन बॉक्स और भारत की गणना

 
 

 🔎 सूत्र से क्या समझें: इस सूत्र में  दो बातें  भारत के  पक्ष की जड़ हैं  — पहली, संदर्भ मूल्य 1986-88 का है  जबकि तब से  महँगाई 
कई गुना हो चुकी है , इसलिए आज का सामान्य न्यूनतम समर्थन मूल्य भी काग़ज़ पर "भारी सब्सिडी" दिखता है। दूसरी, गणना पात्र 
उत्पादन पर होती है , उस मात्रा पर नहीं जो सरकार वास्तव में  ख़रीदती है।
 

  ⚠️ ध्यान दें  — शून्य सीमा की कहानी
भारत की कु ल पीली-बॉक्स प्रतिबद्धता शून्य है , क्यों कि 1986-88 में  भारत में  प्रशासित मूल्य बाहरी संदर्भ मूल्य से  नीचे थे  (यानी 
किसानों  को "नकारात्मक" समर्थन मिल रहा था)। इसलिए भारत के  पास के वल 10% की डी-मिनिमिस छूट है  — उससे  ऊपर कु छ भी 
जाना नियम-उल्लंघन माना जाता है।

 
 

  ❝ "जय जवान, जय किसान।"  (Hail the soldier, hail the farmer.)  (— लाल बहादुर शास्त्री (1965))
 
 

  💡 आज की भाषा में  — सब्सिडी का बाड़ा
जैसे  एक मोहल्ले  में  सब अपने-अपने  घर के  आगे  बाड़ लगा सकते  हैं , पर पड़ोसी की ज़मीन की तरफ़ बाड़ बढ़ाई तो शिकायत होगी — वैसे  
ही हर देश अपने  किसान और उद्योग को सहारा दे  सकता है , पर जब वह सहारा दूसरे  देश के  निर्यात को नुक़सान पहुँचाने  लगे  तो विश्व 
व्यापार संगठन में  शिकायत जायज़ मानी जाती है।

 
 

ख. बाली, शांति उपबंध और सार्वजनिक भंडारण
 

  📘 आसान परिभाषा: शांति उपबंध (Peace Clause)

 📚 परिभाषा:  बाली मं त्रिस्तरीय सम्मेलन (2013) में  स्वीकृ त और 2014 में  स्थायी समाधान मिलने  तक बढ़ाया गया उपबंध, जो 
विकासशील देशों  को खाद्य सुरक्षा के  लिए सार्वजनिक भंडारण से  पीले  बॉक्स की सीमा पार होने  पर भी विवाद निपटान से  अंतरिम 
सुरक्षा देता है  — बशर्ते  पारदर्शिता की शर्तें  पूरी हों ।

 ✅आसान भाषा में:  इसका अर्थ यह है  कि सीमा पार हुई तो भी कोई देश आपके  विरुद्ध शिकायत नहीं कर सके गा — पर यह स्थायी 
क़ानून नहीं, अस्थायी राहत है , और बहुत-सी शर्तों  से  बँधी है।   उदाहरण🏠 :  जैसे  खेल के  मैदान में  नियम टूटने  पर रेफ़री "चेतावनी" 
देकर छोड़ दे , सज़ा न दे  — पर शर्त यह कि आप कु छ छिपाएँ  नहीं और दोबारा आदत न बनाएँ।



 
 

 📖 पीछे  की कहानी — जब भारत ने "नहीं" कहा
दिसंबर 2013 में  बाली में  व्यापार सुविधा समझौता तय हुआ और साथ ही भारत की माँग पर शां ति उपबंध का सौदा भी। ले किन जुलाई 
2014 में  भारत ने  अचानक व्यापार सुविधा समझौते  को लागू करने  वाले  प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर से  मना कर दिया — उसका कहना था कि 
जब तक सार्वजनिक भंडारण का स्थायी समाधान नहीं मिलता, वह के वल अस्थायी शां ति उपबंध पर भरोसा नहीं कर सकता। दुनिया के  कई
देश नाराज़ हुए और कहा गया कि भारत वार्ता पटरी से  उतार रहा है। लंबी बातचीत के  बाद नवंबर 2014 में  अमे रिका और भारत में  समझ 
बनी, सामान्य परिषद ने  फ़ै सला किया कि शां ति उपबंध तब तक चलेगा जब तक स्थायी समाधान नहीं मिलता — और तभी व्यापार सुविधा 
समझौता आगे  बढ़ा।

 
 

शर्त क्या अपेक्षित है

के वल पारंपरिक मुख्य खाद्य फ़सलें चावल, गेहूँ  जैसी फ़सलें , जिनकी ख़रीद खाद्य सुरक्षा के  उद्दे श्य से  हो

पुराने कार्यक्रम उपबंध उन कार्यक्रमों  पर लागू जो उसकी तारीख़ के  समय पहले  से  चल रहे  थे; नए कार्यक्रम व 
उनका विस्तार बाहर

पारदर्शिता कृ षि समिति को कार्यक्रम का विवरण व सहायता के  आँकड़े  नियमित सूचित करना

दूसरों  को हानि नहीं भंडार से  व्यापार विकृ त न हो और किसी अन्य देश की खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकू ल असर न पड़े

परामर्श प्रभावित देश की माँग पर परामर्श; कार्यक्रम के  लिए पर्याप्त सुरक्षा-उपाय
 
 

  ⚠️ ध्यान दें  — दो अलग "शांति उपबंध"

"शां ति उपबंध" शब्द के  दो अलग अर्थ हैं। पुराना — उरुग्वे  दौर के  कृ षि समझौते  का अनुच्छे द 13 ("उचित संयम"), जो सब्सिडी-शिकायतों
से  अस्थायी सुरक्षा देता था और 31 दिसंबर 2003 को समाप्त हो गया। नया — बाली (2013) का उपबंध, जो के वल सार्वजनिक 
भंडारण के  लिए है  और आज तक चालू है । दोनों  को मिलाने  से  भ्रम होता है।

 
 

 🇮🇳 भारत का पक्ष  🌍 विकसित व निर्यातक देशों  की आपत्ति

 ◆ 1986-88 का संदर्भ मूल्य पुराना — महँगाई समायोजित हो
 ◆ क्रय के वल ग़रीब किसानों  व खाद्य सुरक्षा के  लिए, 80 करोड़ से

अधिक लाभार्थी
 ◆ विकसित देश हरे  व नीले  बॉक्स से  असीमित सहायता देकर वही

काम करते  हैं
 ◆ स्थायी समाधान चाहिए — शां ति उपबंध अस्थायी और शर्तों  से  

भारी
 ◆ प्रति-किसान सहायता भारत में  विकसित देशों  की तुलना में  बहुत 

कम

 ◆ भंडार की अधिशेष मात्रा सस्ते निर्यात से  विश्व-बाज़ार की क़ीमतें
गिरा सकती है

 ◆ भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है  — इसलिए चिंता
वास्तविक है

 ◆ पारदर्शिता में  कमी; सही आँकड़े  समय पर नहीं मिलते
 ◆ सीमा के  बिना सहायता अन्य देशों  के  किसानों  को हानि 

पहुँचाएगी
 ◆ हर देश का भंडार खाद्य-सुरक्षा के  नाम पर "विकृ ति" का रास्ता 

बन सकता है

 
 

  💡 क्या आप जानते हैं?  कपास-4 — बे निन, बुर्किना फ़ासो, चाड और माली — ने  2003 में  पहली बार विश्व व्यापार संगठन में  
अमे रिका-यूरोप की कपास सब्सिडी का मुद्दा उठाया; कपास पर वार्ता तब से  कृ षि-एजेंडे  का अलग हिस्सा है।

 



 

ग. विशेष सुरक्षा तंत्र, निर्यात सब्सिडी और वार्ता के  गुट
 

  📘 आसान परिभाषा: विशेष सुरक्षा तंत्र (Special Safeguard Mechanism — SSM)

 📚 परिभाषा:  विकासशील देशों  के  लिए प्रस्तावित व्यवस्था जिसमें  आयात-मात्रा में  अचानक उछाल या विश्व क़ीमतों  में  तेज़ गिरावट 
आने  पर देश अस्थायी रूप से  अतिरिक्त आयात शुल्क लगा सकें ।

 ✅आसान भाषा में:  यह किसान का "आपातकालीन ब्रेक" है  — जब बाहर से  सस्ता माल अचानक बाढ़ की तरह आए तो घरेलू 
किसान को डूबने  से  बचाने  के  लिए शुल्क की दीवार अस्थायी रूप से  ऊँ ची कर दी जाए।   उदाहरण🏠 :  जैसे  मंडी में  अचानक बाहर से  
सस्ता कपास आने लगे  और स्थानीय किसान की फ़सल कौड़ियों  में  बिकने  लगे; शुल्क का "सुरक्षा-वाल्व" कु छ महीनों  के  लिए खुलकर उसे  
बचा ले।

 
 

2008 में  जिनेवा में  नौ दिन की गहन वार्ता इसी तंत्र पर टूट गई — भारत और चीन चाहते  थे  कि आयात उछाल का कम स्तर पार होते  ही
सुरक्षा-शुल्क लग सके , जबकि अमे रिका को डर था कि इससे विकासशील देशों  का बाज़ार ही बंद हो जाएगा। वही टूटन दोहा दौर के  
ठहराव का निर्णायक क्षण माना जाता है। भारत आज भी कपास पर इस तंत्र की माँग उठाता रहा है , क्यों कि विकसित देशों  की सब्सिडी 
से  विश्व-बाज़ार में  कपास की क़ीमतें  दबी रहती हैं।
 

गुट गठन व सदस्य मुख्य माँग

के यर्न्स समूह 1986; कृ षि-निर्यातक देश — ऑस्ट्रे लिया, कनाडा, 
ब्राज़ील, अर्जेंटीना आदि (लगभग 19)

कृ षि निर्यात सब्सिडी और घरेलू सब्सिडी में  बड़ी 
कटौती; खुले  बाज़ार

जी-20 (विकासशील) 2003 कैं कु न से  पहले; ब्राज़ील, भारत, चीन, दक्षिण 
अफ़्रीका सहित

विकसित देशों  की सब्सिडी हटे , विकासशील देशों  
को अपने  संवेदनशील उत्पाद बचाने  की छू ट

जी-33 2003 में ; कैं कु न सम्मेलन के  समय उभरा; 47 
विकासशील देश (भारत, इंडोने शिया आदि)

विशेष उत्पाद व विशेष सुरक्षा तंत्र; सार्वजनिक 
भंडारण का स्थायी समाधान

कपास-4 बे निन, बुर्किना फ़ासो, चाड, माली (2003) अमे रिका-यूरोप की कपास सब्सिडी समाप्त हो

अल्प-विकसित देश व अफ़्रीकी
समूह

सबसे  ग़रीब व अफ़्रीकी सदस्य बिना-शुल्क बाज़ार पहुँच, तकनीकी सहायता, 
समय की छू ट

 
 

मत्स्य सब्सिडी समझौता — 2022 के  जिनेवा सम्मेलन में  अपनाए गए इस समझौते  ने  पहली बार विश्व व्यापार संगठन के  भीतर 
पर्यावरण-संरक्षण को उद्देश्य बनाया। जुलाई 2026 में  भारत भी इसका पक्षकार बन गया।
 

  📊 मत्स्य सब्सिडी समझौता (Agreement on Fisheries Subsidies) — नवीनतम आँकड़े
1.  15 सितंबर 2025 को लागू हुआ, जब दो-तिहाई सदस्यों  (111) ने  इसे  स्वीकार कर लिया
2.  तीन प्रकार की सब्सिडी पर रोक — अवैध, असूचित व अनियमित मत्स्यन (IUU), अत्यधिक दोहित भंडारों , और अनियमित 

खुले समुद्र में  मत्स्यन को
3.  भारत ने 20 जुलाई 2026 को स्वीकृ ति-पत्र जमा किया — यह समझौते  को स्वीकार करने  वाला 123वाँ  सदस्य बना
4.  समझौते  के  दायरे  से  जलकृ षि (मछली-पालन) व अंतर्देशीय मत्स्य-उद्योग बाहर हैं  — इससे  भारत का झींगा-निर्यात सुरक्षित
5.  भारत का तर्क  — अनुशासन प्रति-मछुआरा सहायता के  आधार पर हो (भारत में  लगभग 35 डॉलर बनाम कई विकसित देशों  में  

लगभग 76,000 डॉलर); विकासशील देशों  को 25 वर्ष का संक्रमण-काल मिले  (विकसित देश 5-7 वर्ष चाहते  थे)
6.  समझौते  में  एक सूर्यास्त-शर्त भी है  — यदि 4 वर्ष में  अतिरिक्त-क्षमता व अति-मत्स्यन पर व्यापक अनुशासन तय न हुआ तो वह स्वतः 

समाप्त हो सकता है; इसीलिए याउं डे  में  वार्ता जारी रखने  पर सहमति बनी

 



 

घ. भारत के  व्यापार विवाद
 

विश्व व्यापार संगठन में  हर विवाद की एक "डीएस" संख्या होती है। भारत अब तक दोनों  भूमिकाओं  में  रहा है  — शिकायतकर्ता भी और 
प्रतिवादी भी। पहले  समझें  कि देश अपने  उद्योग की रक्षा के  लिए किन तीन व्यापार उपचार का सहारा लेते  हैं:
 

उपाय कब लगता है किस पर भारत में  कौन देखता है

डं पिंग-रोधी शुल्क विदेशी माल लागत/घरेलू क़ीमत से  कम पर 
बिके  और घरेलू उद्योग को क्षति हो

के वल दोषी देश के  उत्पादकों  
पर

व्यापार उपचार महानिदेशालय 
(2018 से) जाँच करके  
सिफ़ारिश करता है; वित्त मंत्रालय
शुल्क लगाता है

प्रतिकारी शुल्क निर्यातक देश की सरकार की सब्सिडी से  
माल सस्ता हो

सब्सिडी वाले  माल पर, सब्सिडी
की भरपाई जितना

वही महानिदेशालय

सुरक्षा उपाय आयात में  अचानक उछाल से  गंभीर क्षति — 
बिना किसी की ग़लती के

सभी देशों  के  आयात पर 
(अस्थायी)

वही महानिदेशालय; उदाहरण —
चीनी सौर सेल पर 2018 का 
सुरक्षा शुल्क

 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: भारत विश्व के  उन देशों  में  गिना जाता है  जो सबसे अधिक डं पिंग-रोधी जाँचें  शुरू करते  हैं  — इनमें  सबसे  
ज़्यादा मामले  चीन के  विरुद्ध रहे  हैं । इसीलिए जब भारत ख़ुद विश्व व्यापार संगठन में  शिकायत का निशाना बनता है  तो अक्सर उसका 
ताल्लुक़ अपनी उदार-नीति की सीमाओं  से  होता है।
 

भारत के  विरुद्ध — प्रमुख विवाद (भारत प्रतिवादी):
 

विवाद शिकायतकर्ता मुद्दा परिणाम

मात्रात्मक आयात प्रतिबंध 
(DS90)

अमे रिका (1997) भुगतान-संतुलन के  नाम पर हज़ारों  
वस्तुओं  के  आयात पर कोटा

भारत हारा; प्रतिबंध 2001 तक 
चरणबद्ध हटाए

औषधि पेटेंट (DS50) अमे रिका (1997) औषधि पेटेंट आवेदनों  की "मेलबॉक्स" 
व्यवस्था, विशेष विपणन अधिकार

भारत हारा; पेटेंट क़ानून संशोधित 
(अंतिम बदलाव 2005 में  उत्पाद 
पेटेंट)

पक्षी-ज्वर और कृ षि आयात 
(DS430)

अमे रिका (2012) पक्षी-ज्वर के  नाम पर मुर्गी, अंडे , सूअर 
आदि के  आयात पर रोक

पैनल (2014) व अपीलीय 
निकाय (2015) में  भारत हारा 
— रोक का वैज्ञानिक आधार नहीं 
मिला

सौर सेल व मॉड्यूल (DS456) अमे रिका (2013) राष्ट्रीय सौर मिशन में  घरेलू-सामग्री की 
अनिवार्यता

भारत हारा (2016)

निर्यात-संबंधी योजनाएँ (DS541) अमे रिका (2018) निर्यात-आधारित इकाइयाँ , विशेष 
आर्थिक क्षेत्र, निर्यात-प्रोत्साहन योजनाएँ

पैनल (2019) भारत के  विरुद्ध; 
भारत ने  शून्य में  अपील की; बाद
में  योजनाओं  का ढाँचा बदला

चीनी सब्सिडी (DS579-581) ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, 
ग्वाटेमाला (2019)

गन्ने  का उचित मूल्य व निर्यात-सहायता 
से  कृ षि समझौते  की 10% सीमा पार

पैनल (दिसंबर 2021) भारत के  
विरुद्ध; भारत की शून्य में  अपील

सूचना-प्रौद्योगिकी उत्पादों  पर 
शुल्क (DS582 व अन्य)

यूरोपीय संघ (2019), 
जापान, चीनी ताइपे

मोबाइल फ़ोन व उपकरणों  पर शुल्क 
बाध्य सीमा से  अधिक

पैनल (2023) भारत के  विरुद्ध; 
भारत की शून्य में  अपील 
(दिसंबर 2023)

 
 

भारत की ओर से — प्रमुख विवाद (भारत शिकायतकर्ता):
 

विवाद प्रतिवादी मुद्दा परिणाम

बिस्तर की चादरें  (DS141) यूरोपीय संघ (1998) भारतीय सूती चादरों  पर डं पिंग-रोधी 
शुल्क की ग़लत गणना

भारत की जीत (2001)

बर्ड संशोधन (DS217) अमे रिका (2000, कई देशों
के  साथ)

डं पिंग-शुल्क की राशि घरेलू उद्योग में  
बाँटने  वाला अमे रिकी क़ानून

अमे रिका हारा; क़ानून निरस्त



विवाद प्रतिवादी मुद्दा परिणाम

जेनेरिक दवाओं की ज़ब्ती 
(DS408)

यूरोपीय संघ (भारत-
ब्राज़ील, 2010)

यूरोप से  होकर जाते  भारतीय जेने रिक 
दवा-कं टेनर रोके  गए

2011 में  सुलह; यूरोपीय संघ ने
रोक-टोक की नीति बदली

कार्बन-इस्पात पर प्रतिकारी शुल्क 
(DS436)

अमे रिका (2012) भारतीय इस्पात पर अमे रिकी प्रतिकारी 
शुल्क

अपीलीय निकाय (2014) ने  
भारत का पक्ष लिया

इस्पात-एल्युमिनियम पर शुल्क 
(DS547)

अमे रिका (2018) "राष्ट्रीय सुरक्षा" के  नाम पर 25% व 
10% शुल्क

संबं धित मामलों  में  पैनल 
(2022) ने  अमे रिका के  विरुद्ध 
फ़ै सला दिया; अमे रिका ने  शून्य 
में  अपील कर दी

 
 

  ⚠️ ध्यान दें  — जीत-हार का सही हिसाब
भारत के  विवादों  के  परिणाम याद करते  समय एक भ्रम आम है  — कि सभी बड़े  विवादों  में  भारत जीता। वास्तविकता यह है  कि कृ षि-
संबंधी व औद्योगिक-नीति-संबंधी अधिकतर मामलों  (पक्षी-ज्वर, सौर, निर्यात-योजनाएँ , चीनी, सूचना-प्रौद्योगिकी शुल्क) में  भारत प्रतिवादी 
के  रूप में  हारा है; जीत मुख्यतः व्यापार-उपचार के  तकनीकी मामलों  (चादरें , इस्पात) में  मिली। साथ ही, पक्षी-ज्वर का मामला भारत के  
विरुद्ध गया था, पक्ष में  नहीं।

 
 

ङ. तीन मोर्चों पर सदस्यता का लेखा-जोखा
 

क्षेत्र अवसर चुनौती

कृ षि बासमती चावल, मसाले , समुद्री उत्पाद, चीनी के  निर्यात को 
बाज़ार; स्वच्छता मानकों  से  प्रसंस्करण-उद्योग का 
आधुनिकीकरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाम 10% सीमा; विकसित देशों  
की हरे -नीले  बॉक्स की असीमित सहायता; निर्यात पर 
पर्यावरण/अवशेष-मानकों  की बाधाएँ

सेवाएँ आईटी-आईटीईएस, चिकित्सा-पर्यटन, शिक्षा — मोड 1 व 
2 में  लगातार अधिशेष

मोड 4 — वीज़ा-सख़्ती, न्यूनतम वेतन की शर्तें , 
व्यावसायिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता का अभाव

बौद्धिक संपदा पेटेंट क़ानून में  2005 के  बाद उत्पाद पेटेंट; राष्ट्रीय बौद्धिक 
संपदा नीति (2016); पारं परिक ज्ञान डिजिटल ज्ञान-संग्रह से
हल्दी-नीम की जैव-चोरी पर रोक

सस्ती जेने रिक दवाओं  की रक्षा — पेटेंट अधिनियम की 
धारा 3(घ) "सदाबहार पेटेंट" रोकती है; अनिवार्य 
लाइसेंस (धारा 84) का पहला उपयोग 2012 में  एक 
कैं सर-दवा पर

 
 

 📖 पीछे  की कहानी — हल्दी की जंग
सन 1995 में  अमे रिका के  एक विश्वविद्यालय को हल्दी के  घाव भरने के  गुण पर पेटेंट मिल गया — जबकि भारत में  दादी-नानी सदियों  से  
चोट पर हल्दी लगाती आई हैं। भारत की वैज्ञानिक एवं  औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने  पुराने  संस्कृ त ग्रंथों  और शोध-पत्रों  को सबूत बनाकर 
अमे रिकी पेटेंट कार्यालय में  चुनौती दी। 1997 में  पेटेंट रद्द हो गया। यह पहली बार था जब किसी विकासशील देश ने  पारं परिक ज्ञान की 
"जैव-चोरी" को क़ानूनी रूप से  हराया। इसी जीत से  भारत ने  पारं परिक ज्ञान के  दस्तावेज़ीकरण का डिजिटल ज्ञान-संग्रह बनाने  की प्रेरणा ली।

 
 

  🏛️ याउं डे  (मार्च 2026) में  भारत का रुख़ — मुख्य बिंदु
  ◆ सार्वजनिक भंडारण का स्थायी समाधान और संदर्भ मूल्य के  संशोधन पर ज़ोर; कपास पर विशेष सुरक्षा तंत्र को प्राथमिकता
  ◆ वाणिज्य एवं  उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने  प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया
  ◆ निवेश सुगमीकरण समझौते को संगठन के  बहुपक्षीय ढाँचे  में  जोड़ने  का (दक्षिण अफ़्रीका के  साथ) विरोध
  ◆ ई-कॉमर्स शुल्क-छूट को स्थायी बनाने  का विरोध; मत्स्य सब्सिडी में  प्रति-मछुआरा आधार और लंबा संक्रमण-काल
  ◆ विकासशील देशों  के  लिए विशेष एवं विभेदक व्यवहार की रक्षा

 



 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  कृ षि समझौते  के  3 स्तंभ — बाज़ार पहुँच, घरेलू सहायता, निर्यात सब्सिडी; पीला बॉक्स (सीमित; डी-मिनिमिस विकसित 5%, 

विकासशील 10%), नीला व हरा (असीमित); आधार वर्ष 1986-88।
2.  भारत की न्यूनतम समर्थन मूल्य ख़रीद पीले बॉक्स में ; भारत की प्रतिबद्धता शून्य; शांति उपबंध — बाली 2013 (नवंबर 2014 

में  स्थायी समाधान तक बढ़ा); पुराना उपबंध (अनुच्छे द 13) 2003 में  समाप्त।
3.  नैरोबी 2015 — निर्यात सब्सिडी समाप्त; जी-33 में  47 देश; मत्स्य सब्सिडी समझौता 15 सितंबर 2025 से लागू; भारत ने  20

जुलाई 2026 को स्वीकार किया (123वाँ), जलकृ षि बाहर।
4.  भारत के  विरुद्ध — चीनी, सूचना-प्रौद्योगिकी शुल्क, निर्यात-योजनाएँ  (शून्य में  अपील), पक्षी-ज्वर, सौर; भारत की जीत — चादरें  

(2001), कार्बन-इस्पात (2014)।

 
 

6. विश्व आर्थिक मंच एवं प्रमुख वैश्विक रिपोर्टें (World Economic Forum & 
Key Global Reports)
 

हर जनवरी स्विट्ज़रलैंड के  बर्फ़  से  ढके  पहाड़ी शहर दावोस में  दुनिया के  राष्ट्राध्यक्ष, कें द्रीय बैंकर, उद्योगपति, वैज्ञानिक और पत्रकार एक 
साथ जुटते  हैं । समाचार-पत्रों  में  आपने  "दावोस में  भारत के  मुख्यमंत्री ने  इतने  करोड़ के  निवेश-समझौते  किए" जैसी सुर्ख़ियाँ  ज़रूर पढ़ी 
होंगी। यह जमावड़ा विश्व आर्थिक मंच का है  — कोई सरकार नहीं, कोई क़ानून बनाने  वाली संस्था नहीं, पर दुनिया की आर्थिक सोच की 
दिशा तय करने  में  इसका असर बड़ा है।
 

मंच की असली पहचान उसकी रिपोर्टें और सूचकांक हैं  — वै श्विक जोखिम, लैंगिक अंतराल, भविष्य के  रोज़गार, पर्यटन-विकास। इनमें  
से  कई में  भारत की रैं किंग हर साल समाचार बनती है। इस खंड में  हम मंच का परिचय, उसकी प्रमुख रिपोर्टें  और अन्य वै श्विक संस्थाओं  के
प्रमुख सूचकांक एक साथ समझेंगे ।
 

क. विश्व आर्थिक मंच — परिचय
 

  📘 आसान परिभाषा: विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum — WEF)

 📚 परिभाषा:  स्विट्ज़रलैंड में  जिनेवा के  पास कोलोनी में  मुख्यालय वाला ग़ैर-लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो सरकारों , उद्योग, शिक्षा-
जगत और नागरिक-समाज को सार्वजनिक-निजी सहयोग के  लिए एक मंच पर लाता है; वार्षिक बैठक दावोस में  होती है।

 ✅आसान भाषा में:  यह दुनिया के  निर्णयकर्ताओं  की "चौपाल" है  — यहाँ  क़ानून नहीं बनते , पर नेता और कं पनियाँ  आपस में  बात 
करके  विचार, साझेदारियाँ  और निवेश-वादे  तैयार करते  हैं।   उदाहरण🏠 :  जैसे  पुष्कर मेले  में  पशुपालक, व्यापारी, कलाकार और सैलानी 
एक जगह मिलते  हैं  और सौदे  व दोस्तियाँ  तय होती हैं , वैसे  ही दावोस में  दुनिया के  नीति-निर्माता व उद्योगपति मिलते  हैं।

 
 

बिंदु विवरण

स्थापना जनवरी 1971 में  जिनेवा विश्वविद्यालय के  प्रोफ़े सर क्लाउस श्वाब ने  "यूरोपीय प्रबंधन मंच" के  नाम से  की; 
1987 में  नाम बदलकर विश्व आर्थिक मंच

मुख्यालय कोलोनी (जिनेवा के  पास), स्विट्ज़रलैंड; 2015 में  स्विस सरकार ने  इसे  सार्वजनिक-निजी सहयोग हेतु 
अंतर्राष्ट्रीय संस्था का दर्जा दिया

वित्त-पोषण लगभग 1,000 सदस्य कं पनियों  (अधिकतर बड़े  समूह) की सदस्यता-फ़ीस व भागीदारी-शुल्क

वार्षिक बैठक हर जनवरी, दावोस (समुद्र-तल से  लगभग 1,560 मीटर ऊँ चाई पर बसा)

अन्य आयोजन नए चैंपियनों  की वार्षिक बैठक ("ग्रीष्मकालीन दावोस", चीन में , जून में); क्षेत्रीय बैठकें

नेतृत्व (2025-26) श्वाब अप्रैल 2025 में  पद से  हटे; मंडल के  अंतरिम सह-अध्यक्ष आंद्रे  हॉफ़मैन और लैरी फ़िंक; फ़रवरी 2026
में  अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी बोर्ज ब्रेंडे  ने  पद छोड़ा

 



 

 📖 पीछे  की कहानी — दावोस की घोषणा, 1988

जनवरी 1988 — यूनान और तुर्की के  बीच एजियन सागर के  तेल-अधिकार को लेकर युद्ध की नौबत आ गई थी। संयोग से  दोनों  के  
प्रधानमंत्री — यूनान के  आं द्रियास पापांड्रे उ और तुर्की के  तुर्गुत ओज़ाल — दावोस की वार्षिक बैठक में  आए हुए थे। मंच के  गलियारों  में  हुई 
बातचीत से  दोनों  ने  दावोस घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसने  संकट को टाल दिया। इस प्रसंग के  बाद मंच की छवि के वल "व्यापारियों  के  
जमावड़े" की नहीं, बल्कि "पर्दे  के  पीछे  की कू टनीति के  मंच" की भी बनी — यही कारण है  कि आज भी राजनेता बैठक के  बहाने  आपसी 
बातचीत करते  हैं।

 
 

वर्ष वार्षिक बैठक की थीम

2023 खंडित विश्व में  सहयोग (Cooperation in a Fragmented World)

2024 विश्वास का पुनर्निर्माण (Rebuilding Trust)

2025 बुद्धिमत्ता के  युग के  लिए सहयोग (Collaboration for the Intelligent Age)

2026 संवाद की भावना (A Spirit of Dialogue) — 56वीं बैठक, 19-23 जनवरी 2026, दावोस; पाँच कें द्रीय प्रश्न — 
विवादग्रस्त विश्व में  सहयोग, विकास के  नए साधन, लोगों  में  बेहतर निवेश, ज़िम्मेदार नवाचार, ग्रह-सीमाओं  के  भीतर समृद्धि

 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: थीम पर नज़र डालें  तो एक कहानी बनती है  — खंडित विश्व, टूटा विश्वास, तकनीकी बदलाव और 
अंततः "संवाद" की गुहार। हर वर्ष की थीम उस समय की वै श्विक बेचैनी का आईना होती है।
 

  ❝ "हम एक ऐसी तकनीकी क्रां ति की कगार पर खड़े  हैं  जो हमारे  जीने, काम करने और एक-दूसरे  से जुड़ने का तरीक़ा 
मूल रूप से बदल देगी।"  (We stand on the brink of a technological revolution that will fundamentally 
alter the way we live, work, and relate to one another.)  (— क्लाउस श्वाब (2016))

 
 

  💡 आज की भाषा में  — रिपोर्ट = मंच का रिपोर्ट-कार्ड
विश्व आर्थिक मंच ख़ुद क़ानून नहीं बना सकता, इसलिए उसने  अपनी रिपोर्टों को हथियार बनाया। जैसे  स्कू ल का रिपोर्ट-कार्ड माता-पिता को 
सोचने  पर मजबूर करता है , वैसे  ही उसकी सूचकांक-सूचियाँ  सरकारों  को सुर्ख़ियों  के  ज़रिये  अपनी नीतियों  पर सोचने  को मजबूर करती हैं।

 
 

ख. विश्व आर्थिक मंच की प्रमुख रिपोर्टें
 

रिपोर्ट शुरुआत क्या मापती है ताज़ा स्थिति

वैश्विक जोखिम रिपोर्ट (Global 
Risks Report)

2006 अगले 2 व 10 वर्षों  के  सबसे  बड़े  वै श्विक 
जोखिम — सैकड़ों  विशेषज्ञों  के  सर्वेक्षण से

2026 संस्करण (जनवरी) — 
देखें  नीचे

वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 
(Global Gender Gap 
Report)

2006 चार आयामों  में  स्त्री-पुरुष अंतर 2026 (16 सितंबर) — भारत 
131वाँ

रोज़गार का भविष्य (Future 
of Jobs Report)

2016 तकनीक व अर्थव्यवस्था से  रोज़गार और 
कौशल में  बदलाव

2025 संस्करण (जनवरी 2025)

यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 
(Travel & Tourism 
Development Index)

2007 (पुराना नाम —
प्रतिस्पर्धात्मकता 
सूचकांक); 2021 से 
नया नाम

पर्यटन के  लिए माहौल, नीति, ढाँचा, 
प्राकृ तिक-सांस्कृ तिक संसाधन

2026 — जापान शीर्ष पर; भारत
31वें  स्थान पर (2024 में  39वाँ)

ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 
(Energy Transition 
Index)

2010 से ऊर्जा-व्यवस्था का प्रदर्शन व संक्रमण की 
तत्परता

वार्षिक, ऊर्जा-सुरक्षा व स्थिरता पर
देशों  को क्रम

वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 
(Global 
Competitiveness 

1979 देश की उत्पादकता निर्धारित करने  वाले  12
स्तंभ

2019 की सूची में  सिंगापुर पहले  
व भारत 68वें  स्थान पर; उसके  
बाद वार्षिक रैं किंग प्रकाशित नहीं



रिपोर्ट शुरुआत क्या मापती है ताज़ा स्थिति

Report)
 
 

  📊 वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 (जनवरी 2026) — नवीनतम आँकड़े
1.  लगभग 1,300 वै श्विक नेताओं  व विशेषज्ञों  का सर्वेक्षण
2.  अगले 2 वर्षों का शीर्ष जोखिम — भू-आर्थिक टकराव (व्यापार, निवेश, आपूर्ति-शृंखला व प्राकृ तिक संसाधनों  तक पहुँच पर बाधाएँ); 

दूसरे  स्थान पर झूठी व भ्रामक सूचनाएँ; फिर सामाजिक ध्रुवीकरण, चरम मौसम और राज्यों  के  बीच सशस्त्र संघर्ष
3.  अगले 10 वर्षों में  शीर्ष — चरम मौसमी घटनाएँ; फिर जैव-विविधता का ह्रास, पृथ्वी-प्रणालियों  में  गंभीर परिवर्तन, झूठी सूचनाएँ  और 

कृ त्रिम बुद्धिमत्ता के  प्रतिकू ल परिणाम
4.  रिपोर्ट का निष्कर्ष — विश्व "प्रतिस्पर्धा के  युग" में  है; लगभग 50% उत्तरदाता अगले दो वर्ष को "अशांत" या "तूफ़ानी" मान रहे  हैं  

(दस वर्ष में  57%)

 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: 2026 की सूची में  भू-आर्थिक टकराव का शीर्ष पर आना अगले  खंडों  की सबसे  अच्छी भूमिका है  — 
शुल्क-युद्ध और आपूर्ति-शृंखला के  हथियारीकरण को अब मंच के  सर्वेक्षण में  जलवायु या महामारी से  भी बड़ा तात्कालिक जोखिम माना 
जा रहा है। जलवायु और पर्यावरण दीर्घकालिक सूची में  आगे  हैं।
 

  📘 आसान परिभाषा: लैंगिक अंतराल सूचकांक (Global Gender Gap Index)

 📚 परिभाषा:  चार उप-सूचकांकों  — आर्थिक भागीदारी व अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य व उत्तरजीविता, राजनीतिक 
सशक्तीकरण — में  महिला-पुरुष के  बीच के  अंतर का 0 से 1 (या 0 से 100%) के  पैमाने  पर माप; 100% का अर्थ पूर्ण समानता।

 ✅आसान भाषा में:  यह बताता है  कि महिलाएँ  पुरुषों  से  कितनी पीछे  हैं , यह नहीं कि देश कितना अमीर या विकसित है। इसलिए कम 
आय वाला देश भी सूची में  ऊपर आ सकता है  यदि वहाँ  स्त्री-पुरुष का अंतर कम हो।   उदाहरण🏠 :  जैसे  दो भाई-बहन की पढ़ाई में  
तुलना: अंतर इस बात का है  कि बहन को भाई जितना अवसर मिला या नहीं — चाहे  परिवार अमीर हो या ग़रीब।

 
 

  🧮 अंतराल का पैमाना

अंतराल-अंक = महिला का मान ÷ पुरुष का मान   (1 या 100% = पूर्ण समानता)

चार उप-सूचकांकों  का औसत = देश का कु ल अंक

 
 

  📊 वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2026 (16 सितंबर 2026 को जारी) — नवीनतम आँकड़े
1.  यह 20वाँ संस्करण है; 145 अर्थव्यवस्थाएँ शामिल
2.  वै श्विक अंतर का 69.2% अब तक पाटा जा चुका है; पूर्ण समानता में  अब भी लगभग 120 वर्ष लगेंगे
3.  शीर्ष 5 — आइसलैंड (लगभग 93% अंतर पाटा), फ़िनलैंड, नॉर्वे , नामीबिया, ब्रिटेन
4.  भारत — 131वाँ स्थान (पिछले  वर्ष जैसा ही), अंक 64.5% (वै श्विक औसत से  कम); के वल 14 देश भारत से  नीचे
5.  भारत के  उप-सूचकांक — आर्थिक भागीदारी 41.2%, शै क्षिक उपलब्धि 96.6%, स्वास्थ्य व उत्तरजीविता 95.6%, राजनीतिक 

सशक्तीकरण 24.5%

6.  दक्षिण एशिया आर्थिक भागीदारी में  दुनिया का सबसे  कम अंक पाने  वाला क्षेत्र है; (2025 की सूची में  बां ग्लादेश 24वें  स्थान के  साथ 
क्षेत्र में  अग्रणी, पाकिस्तान 148वें  स्थान पर)

 



 

 🔎 तालिका से क्या समझें: भारत शिक्षा और स्वास्थ्य में  लगभग बराबरी के  क़रीब है , पर अर्थव्यवस्था और राजनीति में  महिलाओं 
की भागीदारी उसे  नीचे  खींचती है  — इसलिए भारत की रैं किंग सुधारने  का रास्ता महिला श्रम-बल भागीदारी, नेतृत्व-भूमिकाओं  और 
राजनीतिक प्रतिनिधित्व से  होकर जाता है।
 

  ⚠️ ध्यान दें  — दो अलग सूचकांक
लैं गिक अंतराल सूचकांक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का लैं गिक असमानता सूचकांक अलग हैं। पहला अंतर (महिला ÷ पुरुष) 
मापता है  और उसमें  ऊँ ची संख्या अच्छी है; दूसरा वंचन (मातृ मृत्यु, किशोर-जन्म, संसद में  प्रतिनिधित्व आदि) मापता है  और उसमें  ऊँ ची 
संख्या बुरी है।

 
 

कार्यक्रम/रिपोर्ट ताज़ा निष्कर्ष

रोज़गार का भविष्य 2025 2030 तक 17 करोड़ नए रोज़गार बनेंगे  और 9.2 करोड़ समाप्त होंगे  — शुद्ध वृद्धि 7.8 करोड़
वर्तमान रोज़गारों  के  लगभग 22% में  संरचनात्मक बदलाव
सबसे  तेज़ बढ़ने  वाली भूमिकाएँ  — बिग-डे टा, वित्त-तकनीक व कृ त्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ; घटने  वाली — 
डाक-लिपिक, खजांची, टिकट-क्लर्क  जैसे  दोहराव वाले  काम

यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक द्विवार्षिक सूची; 2024 में  भारत 39वें , 2026 में  31वें  स्थान पर
भारत की ताक़त — प्राकृ तिक व सांस्कृ तिक संसाधन, मूल्य-प्रतिस्पर्धा; कमज़ोरी — पर्यटन-ढाँचा, 
सतत-विकास

ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ऊर्जा-प्रणाली के  प्रदर्शन (सस्ती, सुरक्षित, टिकाऊ) और संक्रमण-तत्परता को मापता है  — "ऊर्जा 
त्रिलेमा" का विश्लेषण

 
 

बंद हो चुकी या बदली हुई रिपोर्टें — मंच की अनेक पुरानी रिपोर्टें  अब नहीं निकलतीं या नए रूप में  हैं:
 

रिपोर्ट अवधि अब क्या

वैश्विक सूचना-प्रौद्योगिकी रिपोर्ट (Global 
Information Technology Report)

2001-2016 मंच ने  बंद की; "नेटवर्क  तत्परता सूचकांक" अब अलग 
शोध-संस्था निकालती है

वैश्विक सुगम व्यापार रिपोर्ट (Global Enabling 
Trade Report)

2008-2016 अब नहीं निकलती

वित्तीय विकास रिपोर्ट (Financial 
Development Report)

2008-2012 अब नहीं निकलती

यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 2007-2019 बदलकर "विकास सूचकांक" बनी (2021 से)

वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 1979-2019 2019 के  बाद रैं किंग-आधारित वार्षिक सूचकांक नहीं 
निकला

 
 

ग. अन्य संस्थाओं की प्रमुख रिपोर्टें और सूचकांक
 

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्टें  (विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, वै श्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आदि) खंड 2 में  और विश्व बैंक की रिपोर्टें  (विश्व 
विकास रिपोर्ट, व्यवसाय-तत्परता सूचकांक, रसद प्रदर्शन सूचकांक आदि) खंड 3 में  आ चुकी हैं। यहाँ  अन्य संस्थाओं  के  उन सूचकांकों  को
देखें  जो व्यापार और अर्थव्यवस्था की समझ के  लिए ज़रूरी हैं:
 

संस्था रिपोर्ट / सूचकांक क्या बताता है

विश्व व्यापार संगठन वस्तु व्यापार बैरोमीटर (Goods Trade 
Barometer)

वै श्विक व्यापार की दिशा का अग्रिम संके तक; आधार 
मान 100 — इससे ऊपर यानी विस्तार, नीचे  यानी 
संकु चन

विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार रिपोर्ट (वार्षिक); वै श्विक व्यापार 
परिदृश्य व आँकड़े

व्यापार-मात्रा का पूर्वानुमान, नीति-प्रवृत्तियाँ , विशेष 
विषय

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास 
सम्मेलन

विश्व निवेश रिपोर्ट (वार्षिक); व्यापार एवं  विकास
रिपोर्ट

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के  वै श्विक प्रवाह, बहुराष्ट्रीय 
कं पनियाँ , विकासशील देशों  की स्थिति



संस्था रिपोर्ट / सूचकांक क्या बताता है

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक (Global 
Innovation Index)

नवाचार-क्षमता का मूल्यांकन; सूची में  स्विट्ज़रलैंड, 
स्वीडन, अमे रिका शीर्ष पर (2025)

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन आर्थिक परिदृश्य (वर्ष में  दो बार) सदस्य अर्थव्यवस्थाओं  की वृद्धि-महँगाई का पूर्वानुमान

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन विश्व रोज़गार एवं  सामाजिक परिदृश्य रोज़गार, बेरोज़गारी, श्रम-आय की वै श्विक तस्वीर
 
 

  📊 वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 (विश्व बौद्धिक संपदा संगठन) — नवीनतम आँकड़े
1.  18वाँ संस्करण, 139 अर्थव्यवस्थाएँ; शीर्ष तीन — स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, अमे रिका
2.  भारत — 38वाँ स्थान (अंक 38.2); निम्न-मध्यम आय वर्ग में  पहला और मध्य व दक्षिण एशिया में  अग्रणी; लगातार 15वें  वर्ष 

अपेक्षा से  बेहतर प्रदर्शन (आय-स्तर की तुलना में)
3.  विश्व के  शीर्ष-100 नवाचार-समूहों  में  भारत के  चार शहर — बेंगलुरु (21वाँ), दिल्ली (26वाँ), मुंबई (46वाँ) और नया प्रवेश चेन्नई
4.  ताक़त — आईसीटी सेवा-निर्यात, उद्यम-पूँजी, यूनिकॉर्न मूल्यांकन, वैज्ञानिक प्रकाशन व पेटेंट आवेदन

 
 

 🔎 रिपोर्ट-मानचित्र से क्या समझें: कौन-सी रिपोर्ट किस संस्था की है  — यही सबसे  ज़्यादा भ्रम पैदा करता है। एक सरल सूत्र — 
जोखिम, लैंगिक अंतराल, रोज़गार, पर्यटन  विश्व आर्थिक मंच→ ; नवाचार  विश्व बौद्धिक संपदा संगठन→ ; निवेश  व्यापार व विकास →
सम्मेलन; वृद्धि-पूर्वानुमान, वित्तीय स्थिरता  मुद्रा कोष→ ; विकास, व्यवसाय-तत्परता, रसद  विश्व बैंक→ ; व्यापार-बैरोमीटर  विश्व →
व्यापार संगठन।
 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  विश्व आर्थिक मंच — स्थापना 1971 (श्वाब, "यूरोपीय प्रबंधन मंच"), नाम 1987; मुख्यालय कोलोनी (जिनेवा) स्विट्ज़रलैंड; 

वार्षिक बैठक दावोस; 2026 थीम — "संवाद की भावना" (56वीं, 19-23 जनवरी)।
2.  वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 — 2 वर्ष में  शीर्ष भू-आर्थिक टकराव, 10 वर्ष में  शीर्ष चरम मौसम; शुरुआत 2006।
3.  लैंगिक अंतराल सूचकांक 2026 — 20वाँ  संस्करण, 145 देश, भारत 131वाँ (64.5%), शीर्ष पर आइसलैंड; पूर्ण समानता में  

~120 वर्ष।
4.  यात्रा-पर्यटन विकास सूचकांक 2026 — भारत 31वाँ; नवाचार सूचकांक 2025 (विश्व बौद्धिक संपदा संगठन) — भारत 38वाँ;

वस्तु व्यापार बैरोमीटर (विश्व व्यापार संगठन) — 100 आधार।

 
 

7. ब्रिक्स एवं न्यू डे वलपमेंट बैंक (BRICS & New Development Bank)
 

सन्  2001 में  गोल्डमैन सैक्स के  अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने  एक शोध-पत्र में  चार तेज़ी से  बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं  — ब्राज़ील, रूस, 
भारत, चीन — के  लिए एक छोटा-सा सं क्षिप्त नाम गढ़ा: "ब्रिक" (BRIC)। उनका इरादा के वल निवेशकों  को संके त देना था; किसी 
देश-समूह का गठन करना नहीं। पर उन चारों  देशों  ने  इस नाम को अपना लिया, आपस में  मिलना शुरू किया, और आज यही नाम ब्रिक्स 
(BRICS) बनकर विश्व की सबसे  चर्चित राजनीतिक-आर्थिक मंचों  में  से  एक है। 2026 में  इस मंच के  गठन के  20 वर्ष पूरे  हुए हैं  और 
अध्यक्षता भारत के  पास रही।
 

इस खंड में  हम देखेंगे  कि यह समूह कै से  बना, आज इसमें  कौन-कौन हैं , इसके  बैंक और आपातकालीन कोष की बनावट पुराने  ब्रेटन वुड् स 
ढाँचे  से  कै से  अलग है , और सदस्यों  के  बीच मतभेद कहाँ  हैं।
 

  💡 आज की भाषा में  — ब्रिक्स की भाषा में  — एक गाँव की पंचायत
मान लीजिए गाँव की पुरानी पंचायत में  कु छ बड़े  परिवारों  की चलती है। कु छ छोटे  परिवार मिलकर "नई पंचायत" बनाते  हैं  जिसमें  हर घर का 
एक वोट हो। अब सवाल यह है  — नई पंचायत में  कितने  नए घर जोड़ें? कु छ कहते  हैं  "जितने  ज़्यादा, उतनी ताक़त"; कु छ कहते  हैं  "पहले  
नियम साफ़ हों , वरना बैठक में  झगड़े  ही होंगे ।" ब्रिक्स का विस्तार-विवाद लगभग यही है।

 



 

क. ब्रिक्स क्या है?
 

  📘 आसान परिभाषा: ब्रिक्स (BRICS)

 📚 परिभाषा:  ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ़्रीका द्वारा बनाया गया उभरती अर्थव्यवस्थाओं  का अनौपचारिक समूह; इसका 
कोई स्थायी सचिवालय या संस्थापक चार्टर नहीं है , अध्यक्षता हर वर्ष बारी-बारी से  बदलती है  और निर्णय आम सहमति से  होते  हैं।

 ✅आसान भाषा में:  यह कोई सं धि-बद्ध संगठन नहीं, बल्कि देशों  का एक "क्लब" है  जिसमें  हर साल एक सदस्य मेज़बान बनता है , 
एजेंडा तय करता है  और वर्ष के  अंत में  शिखर सम्मेलन कराता है।   उदाहरण🏠 :  जैसे  — मोहल्ले  की समिति में  हर साल एक परिवार 
अध्यक्ष बनता है; कोई स्थायी दफ़्तर नहीं, पर सब मिलकर बैठते  हैं  और मिलकर तय करते  हैं। 2026 में  इस "समिति" की अध्यक्षता भारत 
के  घर रही।

 
 

ख. ब्रिक्स का सफ़र — नाम से मंच तक
 

वर्ष घटना महत्त्व

2001 जिम ओ'नील ने  "ब्रिक" शब्द गढ़ा निवेश की भाषा में  चार उभरते  बाज़ार

2006 संयुक्त राष्ट्र महासभा के  अवसर पर चारों  देशों  के  विदेश मं त्रियों  की पहली
बैठक

राजनीतिक मंच की शुरुआत

2009 पहला शिखर सम्मेलन — येकातेरिनबर्ग (रूस) नेताओं  के  स्तर पर पहली बैठक

2010-2011 दक्षिण अफ़्रीका को निमंत्रण; सान्या (चीन) शिखर सम्मेलन 2011 में  
पहली बार भाग लिया

"ब्रिक" से "ब्रिक्स" (अंत में  S — South 
Africa)

2014-2015 छठे  शिखर सम्मेलन (फ़ोर्टालेज़ा, ब्राज़ील) में  न्यू डे वलपमेंट बैंक और 
आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था की सं धियाँ ; जुलाई 2015 में  प्रभावी

पहली ठोस संस्थाएँ

2023 पंद्रहवाँ  शिखर सम्मेलन — जोहान्सबर्ग; छह नए देशों  को निमंत्रण विस्तार का निर्णय

2024 सोलहवाँ  शिखर सम्मेलन — कज़ान (रूस); "भागीदार देश" की नई 
श्रेणी

विस्तार का दूसरा चरण

2025 सत्रहवाँ  शिखर सम्मेलन — रियो डी जनेरियो (ब्राज़ील), 6-7 जुलाई इंडोने शिया पूर्ण सदस्य (जनवरी) बन चुका था

2026 अठारहवाँ  शिखर सम्मेलन — नई दिल्ली (भारत मंडपम), 12-13 
सितंबर

भारत की चौथी अध्यक्षता; समूह के  20 वर्ष

 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: 2009 में  समूह में  चार देश थे; आज ग्यारह पूर्ण सदस्य और दस भागीदार हैं। पहले  चौदह वर्ष (2010-
2023) समूह लगभग "पाँच का क्लब" रहा और पिछले ढाई वर्षों में  सबसे  तेज़ फै लाव हुआ — इसीलिए "विस्तार बनाम गुणवत्ता" की 
बहस आज सबसे गर्म है ।
 

 📖 पीछे  की कहानी — एक संक्षिप्त नाम जो संस्था बन गया
जिम ओ'नील ने  2001 में  अनुमान लगाया था कि अगले दशकों  में  ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएँ  विश्व-वृद्धि में  बड़ी 
भूमिका निभाएँगी। उन्होंने  कभी नहीं सोचा था कि यह "निवेशकों  की श्रेणी" एक दिन नेताओं  का शिखर मंच बनेगी। दिलचस्प बात यह है  कि
इन देशों  में  आपस में  कई मतभेद भी हैं  — भारत और चीन की सीमा का विवाद, रूस की पश्चिम से  टकराहट, ब्राज़ील का लोकतां त्रिक 
झुकाव। फिर भी साझा बात यही रही कि चारों  को लगता था कि विश्व की संस्थाओं  में  उनकी आवाज़ अपनी आर्थिक ताक़त से कम है। 
इसी असंतोष ने  एक काल्पनिक सं क्षिप्त नाम को सचमुच के  मंच में  बदल दिया।

 



 

ग. सदस्यता — पूर्ण सदस्य और भागीदार देश
 

श्रेणी देश कब से

मूल पाँच ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ़्रीका ब्रिक 2009; दक्षिण अफ़्रीका 
2010-11

पहला विस्तार (+4 या +5) मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात — तथा सऊदी अरब 1 जनवरी 2024

दूसरा विस्तार इंडोने शिया — ग्यारहवाँ पूर्ण सदस्य जनवरी 2025

भागीदार देश (10) बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कज़ाकिस्तान, मले शिया, नाइजीरिया, 
थाईलैंड, युगांडा, उज़्बे किस्तान, वियतनाम

श्रेणी कज़ान 2024; देश 2025
से (वियतनाम जून 2025)

 
 

  ⚠️ ध्यान दें  — सदस्य बनाम भागीदार; अर्जेंटीना और सऊदी अरब
जोहान्सबर्ग में  छह देशों  को निमंत्रण मिला था — अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। अर्जेंटीना ने  नई 
सरकार आने पर सदस्यता नहीं ली, इसलिए पाँच नए सदस्य जुड़े । सऊदी अरब ने  अपनी भागीदारी को लेकर सावधानी बरती है; कई सूचियों
में  इसीलिए 10 पूर्ण सदस्य भी लिखे  मिलते  हैं। यहाँ  समूह की अपनी गणना में  11 माने  गए हैं।
पूर्ण सदस्य निर्णय-प्रक्रिया में  बराबर के  भागीदार होते  हैं; भागीदार देश बैठकों  में  बुलाए जाते  हैं  पर अं तिम निर्णय में  उनकी बराबरी नहीं 
होती — यह सदस्यता की "प्रतीक्षा-कक्ष" जैसी श्रेणी है।

 
 

चित्र 6: ब्रिक्स का विस्तार — मूल पाँच से 11 पूर्ण सदस्य और 10 भागीदार देश

 
 

  📊 ब्रिक्स 2026 — नवीनतम आँकड़े
1.  18वाँ शिखर सम्मेलन — 12-13 सितंबर 2026, भारत मंडपम, नई दिल्ली; भारत की चौथी अध्यक्षता (पहले  2012, 2016, 

2021)।
2.  ध्येय-वाक्य — "लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के  लिए निर्माण" (Building for Resilience, Innovation, 

Cooperation and Sustainability)।
3.  नई दिल्ली घोषणा-पत्र पूर्ण सहमति से  अपनाया गया; उसमें  अंतर्राष्ट्रीय क़ानून का उल्लंघन करने  वाले  एकतरफ़ा दंडात्मक उपायों  

की निंदा है , पर किसी देश का नाम नहीं लिया गया।



4.  अध्यक्षता का क्रम — 2024 रूस, 2025 ब्राज़ील, 2026 भारत, अगली बारी चीन की।
5.  भारत की अध्यक्षता में  वर्ष भर में  350 से अधिक बैठकें  25 से अधिक शहरों  में  हुईं ।

 
 

घ. न्यू डे वलपमेंट बैंक और आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था
 

  📘 आसान परिभाषा: न्यू डे वलपमेंट बैंक (New Development Bank — NDB)

 📚 परिभाषा:  ब्रिक्स देशों  द्वारा स्थापित बहुपक्षीय विकास बैंक, जो उभरते  बाज़ारों  व विकासशील देशों  में  बुनियादी ढाँचे और सतत 
विकास परियोजनाओं  के  लिए वित्त देता है। सं धि 15 जुलाई 2014 को हस्ताक्षरित, जुलाई 2015 से प्रभावी; मुख्यालय शंघाई।

 ✅आसान भाषा में:  विश्व बैंक जैसा काम, पर नियम अलग — यहाँ  हर सदस्य का एक मत है  और किसी के  पास वीटो नहीं है; ऋण के  
साथ कठोर नीतिगत शर्तें  जोड़ने  से  बैंक बचता है।   उदाहरण🏠 :  जैसे  — कु छ व्यापारी मिलकर अपना सहकारी बैंक बना लें  जिसमें  हर 
सदस्य का बराबर वोट हो, ताकि बड़े  बैंकों  की शर्तों  पर पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े ।

 
 

पहलू न्यू डे वलपमेंट बैंक — तथ्य

संधि व शुरुआत हस्ताक्षर 15 जुलाई 2014 (फ़ोर्टालेज़ा); प्रभावी जुलाई 2015; परिचालन नीतियाँ  जनवरी 2016; पहला 
हरित बंधपत्र जुलाई 2016

मुख्यालय शंघाई (चीन); क्षेत्रीय कार्यालय जोहान्सबर्ग आदि; अहमदाबाद में  भी कार्यालय (भारत व बां ग्लादेश के  लिए)

पूँजी अधिकृ त 100 अरब डॉलर; अभिदत्त (Subscribed) 50 अरब डॉलर, जिसमें  10 अरब डॉलर चुकता 
और 40 अरब डॉलर माँग-योग्य

मताधिकार संस्थापक पाँचों  के  शुरुआती अंश बराबर (18.72 प्रतिशत); एक सदस्य — एक मत; वीटो नहीं; मूल पाँच 
की मत-शक्ति 55 प्रतिशत से नीचे नहीं जाएगी

सदस्य (जून 2026) 10 — ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ़्रीका (2015) + बां ग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात (2021) + 
मिस्र (2023) + अल्जीरिया (2025) + उज़्बेकिस्तान (2026 — पहला मध्य एशियाई सदस्य)

प्रतीक्षा में उरुग्वे , कोलं बिया और इथियोपिया को बैंक के  बोर्ड की स्वीकृ ति मिल चुकी है , औपचारिक सदस्यता शेष

अध्यक्ष (President) के . वी. कामथ (भारत, 2015-20)  → मार्कोस ट्रॉयजो (ब्राज़ील, 2020-23)  → दिल्मा रूसेफ़ (ब्राज़ील, 
2023 से) — पहली महिला अध्यक्ष

 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: अंतिम दो पं क्तियाँ  साथ पढ़िए — सदस्यता ब्रिक्स देशों  तक सीमित नहीं है। बैंक के  नियम में  मूल पाँच 
की 55 प्रतिशत मत-शक्ति सुरक्षित रखी गई है , यानी बैंक खुलता तो सबके  लिए है , पर नियंत्रण संस्थापकों  के  पास रहता है।
 

  🧮 आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (Contingent Reserve Arrangement — CRA)

कु ल कोष = 100 अरब डॉलर (2014 की अलग संधि; 2015 से प्रभावी)

योगदान — चीन 41 | ब्राज़ील 18 | भारत 18 | रूस 18 | दक्षिण अफ़्रीका 5 (अरब डॉलर में)

उपयोग — भुगतान-संतुलन के  अल्पकालिक दबाव में  सदस्य को डॉलर आदि की तरलता; मुद्रा कोष का वैकल्पिक
सहारा

 
 

  📊 भारत और नया विकास बैंक (एक नज़र) — नवीनतम आँकड़े
1.  भारत संस्थापक सदस्य है; पहले  अध्यक्ष के . वी. कामथ भारतीय थे।
2.  बैंक ने  भारत में  मुंबई मेट्रो, दिल्ली-ग़ाज़ियाबाद-मेरठ क्षेत्रीय द्रुत रेल, बिहार की ग्रामीण सड़कों  जैसी परियोजनाओं  तथा 2020 में  

कोविड-19 आपात कार्यक्रम के  लिए सहायता दी है।



 
 

चित्र 7: तीन संस्थाओं की तुलना और आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था में  सदस्यों  का योगदान

 
 

ङ. विकल्प या पूरक? — ब्रिक्स और बैंक की ताक़त और सीमाएँ
 

 🌟 वैकल्पिक व्यवस्था के  तर्क  ⚠️ सीमाएँ और प्रश्न

 ◆ बराबर मताधिकार, वीटो नहीं — विकासशील देशों  को निर्णय 
में  अधिक आवाज़

 ◆ कम शर्तों वाला वित्त — कठोर संरचनात्मक समायोजन और 
मितव्ययिता की शर्तों  से  बचाव

 ◆ आकस्मिक कोष — संकट में  मुद्रा कोष के  अलावा दूसरा रास्ता
 ◆ दक्षिण-दक्षिण सहयोग — दाता-ग्राही के  बजाय बराबरी का 

रिश्ता
 ◆ स्थानीय मुद्रा में  व्यापार — डॉलर पर निर्भरता और प्रतिबंध-

जोखिम घटाने  का प्रयास (डी-डॉलरीकरण)

 ◆ बैंक की पूँजी विश्व बैंक की तुलना में  बहुत छोटी; ऋण-क्षमता 
सीमित

 ◆ सदस्यों  के  आपसी विवाद (भारत-चीन सीमा, खाड़ी में  ईरान-
अरब तनाव) निर्णय धीमे  करते  हैं

 ◆ चीन की अर्थव्यवस्था का आकार बाक़ी सबसे  बड़ा — बराबरी 
काग़ज़ पर अधिक, व्यवहार में  कम

 ◆ डॉलर के  बाहर साझा मुद्रा या भुगतान-प्रणाली पर आम सहमति 
नहीं बनी

 ◆ पश्चिमी प्रतिबंधों  के  भय से  बैंक को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से  धन 
जुटाने  में  सावधानी

 
 

विवाद का बिंदु चीन व रूस का झुकाव भारत व ब्राज़ील का झुकाव

विस्तार की गति तेज़ विस्तार — पश्चिमी वित्तीय प्रभुत्व को चुनौती देने  
के  लिए संख्या-बल

सोच-समझकर विस्तार — स्पष्ट मापदंड और आम 
सहमति ताकि निर्णय-क्षमता बनी रहे

समूह की प्रकृ ति पश्चिम-विरोधी, भू-राजनीतिक सुरक्षा-मंच की ओर ग़ैर-पश्चिमी, बहुपक्षवाद और विकासशील देशों  के  हितों
का मंच — टकराव का साधन नहीं

प्रभाव-विस्तार बेल्ट एंड रोड जैसे  प्रभाव के  लिए बड़ा मंच सर्वसम्मति व पारदर्शी प्रक्रिया पर ज़ोर

नए सदस्यों  के  विवाद — मध्य-पूर्व के  आपसी तनाव (जैसे  ईरान और खाड़ी देश) 
मंच तक आने  की आशंका

 



 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  ब्रिक्स — मूल 5 (2009 में  4 + 2010-11 में  दक्षिण अफ़्रीका); 11 पूर्ण सदस्य (2024 में  +5, जनवरी 2025 में  इं डोने शिया) 

और 10 भागीदार।
2.  18वाँ शिखर सम्मेलन — 12-13 सितंबर 2026, नई दिल्ली; 2025 रियो (17वाँ), 2024 कज़ान (16वाँ), 2023 

जोहान्सबर्ग (15वाँ)।
3.  न्यू डे वलपमेंट बैंक — सं धि 2014, प्रभावी 2015, मुख्यालय शंघाई, अधिकृ त पूँजी 100 अरब डॉलर, अध्यक्ष दिल्मा रूसेफ़, 

सदस्य 10 (जून 2026)।
4.  आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था 100 अरब डॉलर — चीन 41, ब्राज़ील-भारत-रूस 18-18, दक्षिण अफ़्रीका 5।

 
 

8. जी-20, क्षेत्रीय समूह एवं अन्य बहुपक्षीय संगठन (G20, Regional 
Groupings & Other Multilateral Bodies)
 

अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कोई एक संस्था नहीं चलाती — यह संस्थाओं , समूहों  और मंचों  का जाल है। कु छ मंच वै श्विक हैं  (जी-20), 
कु छ क्षेत्रीय (आसियान, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी), कु छ सुरक्षा-आर्थिक मिश्रित (शंघाई सहयोग संगठन), और कु छ के वल 
विकसित देशों  के  विचार-मंच (आर्थिक सहयोग एवं  विकास संगठन)। इस खंड में  हम सबको एक-एक करके  खोलेंगे  ताकि नाम गड्डमड्ड न 
हों ।
 

क. जी-20 (G20)
 

  📘 आसान परिभाषा: जी-20 (Group of Twenty)

 📚 परिभाषा:  विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं  का अंतर-सरकारी मंच — 19 देश + यूरोपीय संघ + अफ़्रीकी संघ; विश्व के  लगभग 85 
प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद, 75 प्रतिशत से अधिक व्यापार और लगभग दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व। इसका कोई स्थायी 
सचिवालय नहीं; अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है।

 ✅आसान भाषा में:  जब विश्व-अर्थव्यवस्था संकट में  हो, तो छोटे-छोटे  मंचों  से  काम नहीं चलता — सबसे  बड़े  खिलाड़ियों  को एक मेज़ पर
बैठाने  का मंच है  जी-20। यह फ़ै सले  थोपता नहीं, समन्वय कराता है।   उदाहरण🏠 :  जैसे  — शहर के  सभी बड़े  कारख़ाना-मालिक संकट 
के  समय एक कमरे  में  बैठें  और मिलकर तय करें  कि मज़दूरों  की छँ टनी न हो और बाज़ार न बैठे ; कोई क़ानूनी बाध्यता नहीं, पर सबकी साख 
दाँव पर होती है।

 
 

चरण घटना पृष्ठभूमि

1997-98 पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट उभरती अर्थव्यवस्थाओं  को मेज़ पर लाने  की 
ज़रूरत महसूस हुई

1999 जी-20 की स्थापना — वित्त मंत्रियों  और कें द्रीय बैंक गवर्नरों  का मंच 
(बर्लिन)

पहले  के वल वित्त मंत्रालयों  का मंच

2008 वै श्विक वित्तीय संकट में  पहला नेताओं का शिखर सम्मेलन — वाशिंगटन संकट-प्रबंधन

2009 पिट्सबर्ग में  इसे  आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच घोषित किया गया जी-8 की जगह बड़ा मंच

2023 अफ़्रीकी संघ स्थायी सदस्य बना — सदस्यों  की संख्या 21 (19 देश + 2
संघ)

नई दिल्ली शिखर सम्मेलन; भारत की 
अध्यक्षता (विस्तार खंड 10 में)

 
 

वर्ष अध्यक्ष / मेज़बान स्थान और टिप्पणी

2022 इंडोने शिया बाली

2023 भारत नई दिल्ली — ध्येय-वाक्य "वसुधैव कु टुम्बकम्"; अफ़्रीकी संघ की सदस्यता



वर्ष अध्यक्ष / मेज़बान स्थान और टिप्पणी

2024 ब्राज़ील रियो डी जने रियो — भूख और ग़रीबी के  विरुद्ध वै श्विक गठबंधन पर ज़ोर

2025 दक्षिण अफ़्रीका जोहान्सबर्ग (22-23 नवंबर) — अफ़्रीका की धरती पर पहला जी-20 शिखर 
सम्मेलन; अमे रिका अनुपस्थित रहा

2026 संयुक्त राज्य अमेरिका मियामी (डोरल, फ़्लोरिडा), 14-15 दिसंबर — अध्यक्षता 1 दिसंबर 2025 से
 
 

  📊 जी-20 की अमेरिकी अध्यक्षता — 2026 — नवीनतम आँकड़े
1.  तीन प्राथमिकताएँ  — आर्थिक समृद्धि (नियामक बोझ घटाना), किफ़ायती व सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति-शृंखला, नई तकनीक व 

नवाचार।
2.  27 नवंबर 2025 को अमे रिका ने  घोषणा की कि दक्षिण अफ़्रीका को 2026 के  सम्मेलन में  आमंत्रित नहीं किया जाएगा — कारण 

उसने  अफ़्रीकानेर समुदाय के  साथ व्यवहार और जोहान्सबर्ग में  अध्यक्षता-हस्तांतरण का विवाद बताया; दक्षिण अफ़्रीका ने  इसे  
दंडात्मक कहा।

3.  पोलैंड को अतिथि देश के  रूप में  आमंत्रण मिला है।

 
 

  ⚠️ ध्यान दें  — सदस्य सूची और जी-7 से अंतर
जी-20 के  19 देश — अर्जेंटीना, ऑस्ट्रे लिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ़्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोने शिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, 
मे क्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ़्रीका, तुर्किये , यूनाइटेड किंगडम, अमे रिका। इनके  साथ यूरोपीय संघ और अफ़्रीकी संघ — यानी 
कु ल 21 सदस्य।
जी-20 और जी-7 अलग हैं  — जी-7 के वल सात विकसित देशों  (अमे रिका, यूनाइटेड किंगडम, फ़्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा) का 
मंच है , जबकि जी-20 में  उभरती अर्थव्यवस्थाएँ  भी हैं।

 
 

  ❝ ""उदार हृदय वालों  के  लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है ।""  ("For those of a generous heart, the whole 
world is one family.")  (— महोपनिषद् (भारत की जी-20 अध्यक्षता का ध्येय — 2023))

 
 

  🏏 क्रिके ट की भाषा में  — जी-20 की भाषा में  — क्रिके ट की आईसीसी बैठक
जी-20 को ऐसे  समझिए जैसे  क्रिके ट के  बड़े  बोर्डों  की साझा बैठक — हर बोर्ड अपने  हित लेकर आता है , कोई किसी पर क़ानूनी ज़ोर नहीं 
चला सकता, पर कई बार आम सहमति से  नियम बदल जाते  हैं। जिस साल मेज़बान बोर्ड का रवैया सख़्त हो, उस साल बैठक का माहौल भी 
बदल जाता है  — जैसे  अमे रिका की अध्यक्षता में ।

 
 

  💡 क्या आप जानते हैं?  जी-20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है; अध्यक्ष देश पिछले और अगले  अध्यक्ष के  साथ मिलकर तीन-
सदस्यीय "ट्रोइका" बनाता है  ताकि एजेंडे  में  निरं तरता बनी रहे।

 
 

  💡 क्या आप जानते हैं?  आसियान का 11वाँ सदस्य तिमोर-लेस्ते (अक्टूबर 2025) बना; पर क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के
15 सदस्यों  में  अभी वह शामिल नहीं है।

 



 

ख. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)
 

  📘 आसान परिभाषा: क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic 
Partnership — RCEP)

 📚 परिभाषा:  आसियान के  10 सदस्य देशों  तथा उसके  पाँच मुक्त-व्यापार साझेदारों  (चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रे लिया, 
न्यूज़ीलैंड) के  बीच बना विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय मुक्त-व्यापार समझौता — कु ल 15 सदस्य; हस्ताक्षर 15 नवंबर 2020, प्रभावी 1 
जनवरी 2022।

 ✅आसान भाषा में:  पंद्रह पड़ोसी देशों  ने  तय किया कि आपस में  माल बेचते  समय शुल्क कम से  कम रखेंगे  और नियम एक-से रखेंगे , 
ताकि एक देश का कच्चा माल दूसरे  में  बनकर तीसरे  में  आसानी से  बिके ।   उदाहरण🏠 :  जैसे  — कई पड़ोसी दुकानदार मिलकर तय कर 
लें  कि आपस में  बिना भारी टैक्स-झंझट के  माल बेचेंगे । भारत शुरू में  इस "पड़ोसी क्लब" की बातचीत में  था, पर 2019 में  बाहर आ गया।

 
 

पहलू RCEP की स्थिति

सदस्य 15 — आसियान के  सभी 10 सदस्य (उस समय) + चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड

आकार लगभग 2.3 अरब की आबादी और विश्व सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30 प्रतिशत

भारत नवंबर 2019 में  बैंकॉक के  आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में  बातचीत से  बाहर; दरवाज़ा औपचारिक रूप से  
खुला रखा गया

नए आवेदक हांगकांग, श्रीलंका, चिली और बां ग्लादेश; सदस्यों  में  किसी की आपत्ति नहीं, प्रक्रिया जारी
 
 

भारत के  बाहर रहने की चिंता विस्तार से

चीन के  साथ व्यापार-घाटा चीन के  साथ पहले  से  भारी घाटा था; 80-90 प्रतिशत वस्तुओं  पर शुल्क हटने  से  और बढ़ने  का डर

घरेलू विनिर्माण व छोटे उद्योग खिलौने , वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस्पात, रसायन जैसे  क्षेत्रों  में  सस्ते  आयात से  संकट

कृ षि और डेयरी न्यूज़ीलैंड-ऑस्ट्रेलिया से  दूध-उत्पाद और पाम तेल, काली मिर्च, इलायची जैसे  आयात से  छोटे  किसानों  
व डेयरी पर चोट

उत्पत्ति के  नियम चीन का माल वियतनाम या थाईलैंड के  रास्ते  घुमाकर भारत में  आने  का ख़तरा; नियम पर्याप्त सख़्त 
नहीं थे

स्वचालित सुरक्षा तंत्र नहीं आयात अचानक बढ़ने  पर शुल्क अपने-आप बढ़ाने  की भारत की माँग नहीं मानी गई

आधार वर्ष शुल्क-कटौती के  लिए 2014 का आधार; भारत 2014 के  बाद बढ़ाए गए शुल्कों  को देखते  हुए नया 
आधार चाहता था

सेवाओं की उपेक्षा भारत की असली ताक़त सेवा क्षेत्र है , पर पेशेवरों  की आवाजाही (मोड-4) पर पर्याप्त रियायत नहीं
 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: सातों  चिंताओं  में  से  पहली चार चीन से  जुड़ी हैं  और अंतिम तीन भारत की अपनी ताक़त (सेवाएँ) और 
सुरक्षा-उपायों  से। यानी भारत का विरोध "मुक्त व्यापार" से नहीं, बल्कि असंतुलित शर्तों से  था।
 

 "📌 आरसीईपी माइनस चीन" रणनीति
समूह से  बाहर रहकर भी बाज़ार-पहुँच पाने  के  लिए भारत ने  एक-एक करके  द्विपक्षीय समझौते किए — जिनमें  आरसीईपी के  कई सदस्य 
(जैसे  ऑस्ट्रे लिया) शामिल हैं , पर चीन को छोड़कर। इससे  बाज़ार भी मिलता है  और चीनी आयात पर नियंत्रण भी रहता है। हाल की 
आपूर्ति-शृंखला उथल-पुथल व शुल्क-युद्ध के  बाद भारत में  इस पर पुनर्विचार की सीमित चर्चा है , पर सरकार का सार्वजनिक रुख़ अब तक 
बाहर रहने  का ही है। समझौतों  की सूची खंड 10 में  है।

 



 

ग. शंघाई सहयोग संगठन (SCO)
 

पहलू शंघाई सहयोग संगठन

स्थापना 15 जून 2001 (शंघाई); 1996 के  "शंघाई-पाँच" से विकसित; सचिवालय बीजिंग

सदस्य — 10 चीन, रूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बे किस्तान; भारत व पाकिस्तान (2017); 
ईरान (2023); बेलारूस (2024)

भागीदार पर्यवेक्षक और संवाद-साझेदारों  की श्रे णियाँ  मिलाकर भागीदार की एक श्रेणी (लगभग 17); लाओस 
2025 में  जुड़ा

क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना ताशकं द (उज़्बे किस्तान) में  स्थित; आतंकवाद, अलगाववाद व उग्रवाद — "तीन बुराइयों" से निपटने  का 
तंत्र

तियानजिन शिखर सम्मेलन 31 अगस्त-1 सितंबर 2025; एससीओ विकास बैंक की स्थापना का निर्णय; 2026-2035 की विकास
रणनीति

आर्थिक पक्ष व्यापार, ऊर्जा, परिवहन, पर्यावरण पर सहयोग; भारत का ज़ोर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन 
गलियारे  और मध्य एशिया से  संपर्क  पर

 
 

घ. आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD)
 

पहलू आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन

स्थापना 1961, मुख्यालय पेरिस; पूर्ववर्ती संस्था 1948 में  मार्शल योजना के  प्रबंधन के  लिए बनी थी

सदस्य 38 उच्च-आय वाले  मुख्यतः लोकतां त्रिक देश; सबसे  नया सदस्य कोस्टा रिका (2021); कई देशों  से  
सदस्यता-वार्ता चल रही है

काम आर्थिक आँकड़े , नीति-विश्लेषण, मानक-निर्धारण — कराधान की पारदर्शिता, कं पनी-शासन, आधार-क्षरण व 
लाभ-स्थानांतरण रोकने  की रूपरेखा, 15 प्रतिशत न्यूनतम वैश्विक कॉर्पोरे ट कर की व्यवस्था

प्रसिद्ध उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी मूल्यांकन कार्यक्रम (PISA), जो हर तीन वर्ष पर 15 वर्ष के  विद्यार्थियों  को परखता है

भारत पूर्ण सदस्य नहीं; 2007 से "प्रमुख भागीदार" (Key Partner) का दर्जा; कई समितियों  में  सक्रिय सहयोग
 
 

ङ. एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB)
 

पहलू एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक

शुरुआत सं धि 25 दिसंबर 2015 को प्रभावी; परिचालन जनवरी 2016; मुख्यालय बीजिंग

सदस्य विश्व भर से  लगभग 111 स्वीकृ त सदस्य (सीमा एशिया तक सीमित नहीं)

पूँजी 100 अरब डॉलर; सर्वोच्च ऋण-साख (AAA)

नेतृत्व पहले  अध्यक्ष जिन लिक़ु न (2016-2025); अब जोउ जियी — चुनाव जून 2025, कार्यभार 2026 से

शेयरधारक चीन सबसे बड़ा; भारत दूसरा — लगभग 7.6 प्रतिशत मताधिकार

भारत से रिश्ता भारत बैंक का सबसे बड़ा ऋण-ग्राही है  — ऊर्जा, परिवहन (मुंबई व चेन्नई मेट्रो), ग्रामीण जल-आपूर्ति, 
कोविड-काल स्वास्थ्य सहायता

 
 

  ⚠️ ध्यान दें  — दो चीनी-मुख्यालय वाले बैंक
नया विकास बैंक (शंघाई) और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (बीजिंग) दो अलग संस्थाएँ  हैं  — पहला ब्रिक्स का, दूसरा चीन-प्रे रित पर 
विश्व-भर के  सदस्यों  वाला। दोनों  का मुख्यालय चीन में  है , पर नया विकास बैंक में  बराबर मताधिकार की व्यवस्था है , जबकि एशियाई 
अवसंरचना निवेश बैंक में  चीन का मत-अंश सबसे बड़ा है।

 



 

च. हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा (IPEF)
 

  📘 आसान परिभाषा: हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा (Indo-Pacific Economic Framework — IPEF)

 📚 परिभाषा:  मई 2022 में  अमे रिका की पहल पर टोक्यो में  शुरू हुआ 14 देशों  का आर्थिक सहयोग मंच, जो पारं परिक मुक्त-व्यापार 
समझौता नहीं है  — इसमें  शुल्क में  कटौती नहीं, बल्कि चार स्तंभों  पर नियम व सहयोग हैं।

 ✅आसान भाषा में:  अमे रिका ने  बाज़ार तो नहीं खोला, पर साथी देशों  के  साथ "नियम-पुस्तिका" बनाने  की कोशिश की — आपूर्ति-
शृंखला, स्वच्छ ऊर्जा, कर-पारदर्शिता — ताकि हिंद-प्रशांत में  चीन पर निर्भरता घटे।   उदाहरण🏠 :  जैसे  — दुकान में  छू ट देने  के  बजाय 
मित्र-दुकानदार आपस में  तय करें  कि कच्चा माल कहाँ  से  लेंगे  और माल की गुणवत्ता के  नियम क्या होंगे ।

 
 

स्तंभ विषय भारत

1 — व्यापार (Trade) डिजिटल अर्थव्यवस्था, श्रम, पर्यावरण, व्यापार-सुगमता भारत बाहर (पर्यवेक्षक) — डे टा, 
श्रम व पर्यावरण मानकों  की चिंता

2 — आपूर्ति-शृंखला लचीलापन महत्त्वपूर्ण वस्तुओं  की आपूर्ति में  बाधा रोकना, सूचना-साझेदारी भारत शामिल

3 — स्वच्छ अर्थव्यवस्था हरित ऊर्जा, कार्बन-कटौती, जलवायु-तकनीक में  निवेश भारत शामिल

4 — निष्पक्ष अर्थव्यवस्था कर-पारदर्शिता, भ्रष्टाचार-रोधी उपाय, धन-शोधन पर नियंत्रण भारत शामिल
 
 

14 सदस्य — अमे रिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फ़िजी, भारत, इंडोने शिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मले शिया, न्यूज़ीलैंड, फ़िलीपींस, 
सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। आपूर्ति-शृंखला समझौता नवंबर 2023 में  और स्वच्छ व निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौते सितंबर 2024 
में  हस्ताक्षरित हुए; व्यापार-स्तंभ पर बातचीत पूरी नहीं हो सकी। अमे रिका की व्यापार-प्राथमिकताएँ  शुल्क-आधारित होने  के  बाद इस ढाँचे
की प्रासं गिकता घटती दिखी है।
 

छ. अन्य महत्त्वपूर्ण समूह और संस्थाएँ — एक नज़र
 

संगठन स्थापना / मुख्यालय मुख्य बात

आसियान (ASEAN) 8 अगस्त 1967 / जकार्ता दक्षिण-पूर्व एशिया का समूह; तिमोर-लेस्ते 11वाँ सदस्य बना 
(अक्टूबर 2025)

एपेक (APEC) 1989 / सिंगापुर 21 अर्थव्यवस्थाएँ — प्रशांत-तट की व्यापार-उदारीकरण पहल; 
भारत सदस्य नहीं

सार्क  (SAARC) 1985 / काठमांडू 8 दक्षिण एशियाई देश; 2014 के  बाद से  कोई शिखर सम्मेलन नहीं
— लगभग निष्क्रिय

खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) 1981 / रियाद खाड़ी के  6 राजतंत्र — सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कु वैत,
क़तर, बहरीन, ओमान

जी-7 (G7) 1975 7 विकसित अर्थव्यवस्थाएँ; रूस 1998 में  जुड़कर जी-8 बना, 
2014 में  निलं बित

क्वाड (Quad) नेता-स्तर पर 2021 भारत, अमे रिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया — सामरिक संवाद, व्यापार-
ब्लॉक नहीं

मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था 
(MTCR)

1987 मिसाइल-तकनीक निर्यात का नियंत्रण; भारत 2016 में  सदस्य 
बना

अंतर्राष्ट्रीय भुगतान बैंक (BIS) 1930 / बेसल कें द्रीय बैंकों  का बैंक; भारतीय रिज़र्व बैंक सदस्य

वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) 2009 (जी-20 के  तहत) / 
बेसल

वै श्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी व मानक

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास 
सम्मेलन (UNCTAD)

1964 / जिनेवा विकासशील देशों  को वै श्विक अर्थव्यवस्था से  जोड़ना; 195 सदस्य



संगठन स्थापना / मुख्यालय मुख्य बात

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) 1967 / जिनेवा बौद्धिक संपदा की वै श्विक सं धियाँ ; भारत 1975 से सदस्य
 
 

 🔎 सूची से क्या समझें: क्वाड और एपेक जैसे  नाम सामरिक और व्यापार-उदारीकरण की अलग-अलग दुनिया से  हैं। नाम में  
"आर्थिक" लिखा होने  से  कोई समूह व्यापार-ब्लॉक नहीं हो जाता — और सार्क  जैसे  समूह का नाम बना रहता है , भले ही काम ठहर 
जाए।
 

 📖 पीछे  की कहानी — 1948 से 2026 तक — मार्शल योजना की अनजानी संतान
आर्थिक सहयोग एवं  विकास संगठन की जड़ें  1948 की मार्शल योजना में  हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के  बाद अमे रिका यूरोप के  पुनर्निर्माण के  लिए 
धन देना चाहता था, पर शर्त रखी कि यूरोपीय देश मिलकर तय करें  कि धन कै से  बँटेगा। इसी साझा तालमेल के  लिए एक यूरोपीय संस्था 
बनी। 1961 में  यह संस्था विश्व-स्तर पर बदलकर आज के  संगठन में  तब्दील हुई। आज यह अमीर देशों  का "थिंक-टैंक" है , जहाँ  
अंतर्राष्ट्रीय कर-नियमों  से  लेकर शिक्षा-मूल्यांकन तक के  मानक बनते  हैं  — और भारत जैसे  बड़े  उभरते  देश भी बिना सदस्य बने  इसके  साथ 
काम करते  हैं।

 
 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  जी-20 — 19 देश + यूरोपीय संघ + अफ़्रीकी संघ (21 सदस्य); स्थापना 1999, नेता-स्तर 2008; 2026 अध्यक्ष अमेरिका 

— मियामी, 14-15 दिसंबर।
2.  क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी — 15 सदस्य, 1 जनवरी 2022 से प्रभावी; भारत नवंबर 2019 में  बाहर; चीन-घाटा, उत्पत्ति 

के  नियम और सुरक्षा-तंत्र मुख्य कारण।
3.  शंघाई सहयोग संगठन — 2001, 10 सदस्य (भारत 2017, ईरान 2023, बेलारूस 2024); आर्थिक सहयोग एवं विकास 

संगठन — 1961, पे रिस, 38 सदस्य; भारत सदस्य नहीं।
4.  एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक — बीजिंग, परिचालन 2016, लगभग 111 सदस्य, भारत दूसरा सबसे  बड़ा शेयरधारक 

(~7.6%); हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा — 14 सदस्य, मई 2022, भारत व्यापार-स्तंभ से  बाहर।

 
 

9. वैश्विक व्यापार तनाव — शुल्क-युद्ध एवं वि-वैश्वीकरण (Trade Tensions — 
Tariff War & De-globalisation)
 

जुलाई 1944 में  ब्रेटन वुड् स में  जो दुनिया रची गई थी, उसकी सबसे  बड़ी सीख थी — शुल्क की दीवारें  गिराओ, नहीं तो महामंदी 
लौटेगी। अस्सी साल बाद सबसे  बड़ी अर्थव्यवस्था ने  ही वही दीवारें  दोबारा ऊँ ची करनी शुरू कर दीं। 2 अप्रैल 2025 को अमे रिका ने  
लगभग हर देश पर नए शुल्क की घोषणा की, और अगले  वर्ष-भर में  दुनिया ने  शुल्क, पलटवार, युद्धविराम, अदालती फ़ै सले  और नए 
शुल्क का ऐसा घटनाक्रम देखा जैसा दशकों  में  नहीं देखा था।
 

इस खंड में  हम पहले  यह समझेंगे  कि शुल्क-युद्ध क्या होता है  और इतिहास में  कब-कब हुआ; फिर 2018 और 2025-26 की घटनाएँ  
क्रम से  देखेंगे ; और अंत में  बड़ा सवाल — क्या दुनिया वि-वैश्वीकरण की ओर जा रही है?
 

क. ज़रूरी अवधारणाएँ
 

  📘 आसान परिभाषा: शुल्क-युद्ध (Tariff War / Trade War)

 📚 परिभाषा:  दो या अधिक देशों  द्वारा एक-दूसरे  के  आयात पर क्रमिक रूप से शुल्क या अन्य व्यापार-बाधाएँ  बढ़ाते  जाने  की स्थिति, 
जिसमें  हर वृद्धि के  जवाब में  प्रतिशोधात्मक वृद्धि होती है।

 ✅आसान भाषा में:  आप मेरे  माल पर टैक्स लगाओगे , तो मैं  तुम्हारे  माल पर लगाऊँ गा — यह चक्र जब चल पड़ता है  तो दोनों  देशों  के  
उपभोक्ता महँगा माल ख़रीदते  हैं  और निर्यातक बाज़ार खोते  हैं।   उदाहरण🏠 :  जैसे  — दो पड़ोसी दुकानदार एक-दूसरे  के  ग्राहकों  को 
लुभाने  के  बजाय एक-दूसरे  की दुकान के  सामने  कीचड़ डालने  लगें ; अंत में  दोनों  की बिक्री गिरती है  और ग्राहक बाज़ार छोड़ देते  हैं ।

 



 

अवधारणा अर्थ उदाहरण

पारस्परिक शुल्क (Reciprocal 
Tariff)

"जो शुल्क तुम हमारे  माल पर लगाते  हो, वही हम तुम्हारे
माल पर" — बराबरी के  नाम पर देश-वार अलग दरें

अमे रिका की अप्रैल 2025 की नीति; 
सर्वाधिक-वरीय राष्ट्र (सबको समान दर) की
भावना के  उलट

संरक्षणवाद (Protectionism) घरेलू उद्योग को बचाने  के  लिए आयात पर रोक-टोक शुल्क, कोटा, सब्सिडी, आयात-अनुमति

प्रतिकारी शुल्क (Retaliatory 
Tariff)

दूसरे  देश के  शुल्क के  जवाब में  लगाया शुल्क चीन का अमे रिकी कृ षि-माल पर शुल्क

आपूर्ति-शृंखला (Supply Chain) कच्चे  माल से  अं तिम माल तक कई देशों  में  बँटा 
उत्पादन-क्रम

एक आईफ़ोन के  पुर्ज़े  दर्जन भर देशों  से

भू-आर्थिक विखंडन 
(Geoeconomic 
Fragmentation)

राजनीतिक कारणों  से  वै श्विक अर्थव्यवस्था का गुटों  में  
बँटना

चिप-निर्यात नियंत्रण, प्रतिबंध

 
 

ख. इतिहास की सीख — पहले कब हुआ?
 

काल घटना परिणाम

1930 अमे रिका का स्मूट-हॉली शुल्क अधिनियम — हज़ारों  वस्तुओं  
पर आयात-शुल्क में  भारी वृद्धि

अनेक देशों  का जवाबी शुल्क; 1929-34 के  बीच विश्व 
व्यापार लगभग दो-तिहाई घटा; महामंदी गहरी हुई

1947-48 शुल्क एवं  व्यापार पर सामान्य समझौता — शुल्क-कटौती के  
बहुपक्षीय दौर

अगले  दशकों  में  शुल्क व व्यापार-बाधाएँ  तेज़ी से  घटीं 
(विस्तार खंड 4 में)

1995 विश्व व्यापार संगठन — नियम-आधारित विवाद-निपटान व्यापार-युद्ध के  जोखिम में  कमी का भरोसा

2018-2020 अमे रिका-चीन शुल्क-युद्ध का पहला दौर दोनों  ओर सैकड़ों  अरब डॉलर के  माल पर शुल्क; जनवरी
2020 में  पहला चरण समझौता

2025-2026 अमे रिका के  लगभग सभी साझेदारों  पर शुल्क-दौर आगे  का घटनाक्रम खंड डी में
 
 

 📖 पीछे  की कहानी — जब 1,028 अर्थशास्त्रियों  ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी
सन्  1930 में  अमे रिकी कांग्रेस स्मूट-हॉली शुल्क क़ानून पर बहस कर रही थी। अर्थशास्त्रियों  को लगा कि यह क़ानून बड़ी भूल है। 1,028 
अर्थशास्त्रियों  ने  एक संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर करके  राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर से  अनुरोध किया कि वे  इस विधेयक पर हस्ताक्षर न करें । उन्होंने  
चेतावनी दी कि इससे  अमे रिकी किसान और निर्यातक भी नुकसान में  रहेंगे , क्यों कि दूसरे  देश जवाब देंगे । हूवर ने  पत्र की अनदेखी की, क़ानून
लागू हुआ — और कई देशों  ने  जवाबी शुल्क लगा दिए। बाद के  वर्षों  में  इसे  महामंदी को गहराने  वाली बड़ी भूलों  में  गिना गया। ब्रेटन वुड् स के
निर्माताओं  के  मन में  यही कहानी थी।

 
 

  ❝ ""व्यापार-युद्ध अच्छे  होते हैं , और जीतना आसान।""  ("Trade wars are good, and easy to win.")  (— 
डोनाल्ड ट्रंप (2 मार्च 2018))

 
 

ग. पहला दौर — 2018 का अमेरिका-चीन शुल्क-युद्ध
 

समय घटना

मार्च 2018 अमे रिका ने  राष्ट्रीय सुरक्षा के  आधार पर इस्पात पर 25 और एल्यूमिनियम पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाया (धारा 
232) — भारत सहित कई देश प्रभावित

जुलाई 2018 अमे रिका ने  चीनी माल पर बौद्धिक संपदा व तकनीक-हस्तांतरण के  आरोप में  शुल्क लगाए (धारा 301); चीन ने  
तुरं त जवाबी शुल्क लगाए

2018-19 कई चरणों  में  शुल्क बढ़ते  गए; कृ षि-निर्यातक (विशेषकर सोयाबीन) और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता सबसे  ज़्यादा 



समय घटना

प्रभावित

दिसंबर 2019 विश्व व्यापार संगठन का अपीलीय निकाय निष्क्रिय — शुल्क-विवादों  के  अं तिम निपटान का रास्ता बंद

जनवरी 2020 पहले चरण का समझौता — चीन ने  अमे रिकी माल ख़रीदने  की प्रतिबद्धता दी; अधिकांश शुल्क फिर भी बने  रहे
 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: 2018 के  दौर में  सबसे  बड़ी सीख यह रही कि शुल्क वापस लेना बढ़ाने से कहीं कठिन होता है  — पहले  
चरण के  समझौते  के  बाद भी अधिकांश शुल्क बने  रहे , और अगली सरकार ने  भी उन्हें  नहीं हटाया।
 

घ. दूसरा दौर — 2025-26 का शुल्क-तूफ़ान
 

चित्र 8: शुल्क-युद्ध का घटनाक्रम — 2018 से 2026 (लाल: वृद्धि, हरा: राहत, नीला: क़ानूनी मोड़)

 
 

(i) अमेरिका के  औज़ार — कौन-सा क़ानून, कौन-सा शुल्क?
 

क़ानूनी आधार क्या स्थिति (अक्टूबर 2026)

आपातकालीन आर्थिक शक्ति क़ानून 
(IEEPA)

पारस्परिक शुल्क और तस्करी-निरोधक 
("फ़ें टानिल") शुल्क

20 फ़रवरी 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने  निर्णय
दिया कि यह क़ानून राष्ट्रपति को शुल्क लगाने का 
अधिकार नहीं देता; आयातकों  की वापसी के  तरीक़े
पर प्रश्न शेष

व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 
122

भुगतान-संतुलन के  आधार पर अधिकतम 150 
दिन का अस्थायी अधिभार

10 प्रतिशत, 24 फ़रवरी 2026 से ; 24 जुलाई 
2026 को समाप्त

धारा 301 अनुचित व्यापार-व्यवहार की जाँच के  आधार पर 
शुल्क

जुलाई 2026 से लगभग 60 अर्थव्यवस्थाओं  पर 
नई कार्रवाई — लगभग 10 से 12.5 प्रतिशत; 
चीनी माल पर पुराने  301 शुल्क अलग

धारा 232 (राष्ट्रीय सुरक्षा) इस्पात, एल्यूमिनियम, तांबा, ऑटो व पुर्ज़ों  जैसे  
क्षेत्र-विशेष शुल्क

सर्वोच्च न्यायालय के  निर्णय से  अप्रभावित; 
इस्पात-एल्यूमिनियम पर 50 प्रतिशत

 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: न्यायालय ने  के वल एक क़ानून (आपातकालीन शक्ति) को शुल्क के  लिए अपर्याप्त माना — शुल्क लगाने
के  दूसरे  रास्ते (धारा 122, 232, 301) खुले  रहे। इसीलिए एक दरवाज़ा बंद होते  ही अमे रिकी प्रशासन ने  दूसरे  से  वही नीति लौटा दी; 
शुल्क-नीति की क़ानूनी बनावट अधिक टिकाऊ होती गई।



 

(ii) प्रमुख साझेदारों  के  साथ अनुभव
 

साझेदार घटनाक्रम

चीन अप्रैल 2025 में  कु ल शुल्क 145 प्रतिशत तक; 12 मई 2025 को जिनेवा में  अस्थायी युद्धविराम (शुल्क 
घटकर लगभग 30 प्रतिशत); 30 अक्टूबर 2025 को बुसान में  ट्रंप-शी भेंट — एक वर्ष का समझौता, औसत 
शुल्क लगभग 47 प्रतिशत; बदले  में  चीन ने  दुर्लभ मृदा की आपूर्ति पर नियंत्रण में  ढील दी। सितंबर 2026 में  
शी की वाशिंगटन यात्रा के  दौरान युद्धविराम 10 जनवरी 2027 तक बढ़ा; ताइवान, निर्यात-नियंत्रण और 
तकनीक पर मतभेद बने  हैं

यूरोपीय संघ व जापान जुलाई 2025 के  समझौतों  में  अमे रिकी बाज़ार तक पहुँच के  लिए लगभग 15 प्रतिशत की दर

यूनाइटेड किंगडम मई 2025 के  आर्थिक समझौते  में  10 प्रतिशत की दर

भारत विस्तार नीचे
 
 

(iii) भारत पर शुल्क — दो चरणों  की कहानी
 

तिथि दर क्या हुआ

7 अगस्त 2025 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क लागू

27 अगस्त 2025 कु ल 50 प्रतिशत रूसी तेल की ख़रीद जारी रखने  पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत दंड — किसी भी
बड़े  साझेदार पर सर्वाधिक शुल्कों  में  से

2 फ़रवरी 2026 18 प्रतिशत द्विपक्षीय व्यापार समझौते  की रूपरेखा की घोषणा; रूसी तेल का दंड हटा; 
भारत की ओर से  अमे रिकी माल पर शुल्क घटाने  और लगभग 500 अरब 
डॉलर की अमे रिकी ख़रीद की घोषित प्रतिबद्धता

24 फ़रवरी 2026 10 प्रतिशत सर्वोच्च न्यायालय के  निर्णय के  बाद धारा 122 का अधिभार — पारस्परिक 
शुल्क का आधार समाप्त; रूपरेखा अधर में

24 जुलाई 2026 से लगभग 12.5 प्रतिशत धारा 301 की नई कार्रवाई में  भारत उन अर्थव्यवस्थाओं  में  जिन पर ऊँ ची दर 
लगी; नई वार्ता की तिथि तय नहीं

 
 

  ⚠️ ध्यान दें  — तीन भ्रम जो अक्सर होते हैं
भारत पर सबसे  ऊँ चा शुल्क 50 प्रतिशत (अगस्त 2025) था, न कि 18 — 18 प्रतिशत वार्ता की घोषित रूपरेखा थी, जो अदालती 
निर्णय के  कारण अं तिम रूप नहीं ले  सकी।
इस्पात, एल्यूमिनियम (50%), तांबा और ऑटो पुर्ज़ों  पर धारा 232 के  क्षेत्र-शुल्क इन सब दरों  से  अलग हैं  और बने  रहे।
सबसे  अधिक प्रभावित भारतीय क्षेत्र रहे  — वस्त्र, रत्न-आभूषण, झींगा, क़ालीन और चमड़ा।

 
 

  🐪 राजस्थान की भाषा में  — शुल्क की भाषा में  — मेले की चुंगी
पुराने  मेले  में  बाहर से  माल लाने  वाले  व्यापारी से  चुंगी ली जाती थी। चुंगी कम हो तो बाहर का व्यापारी ज़्यादा आता है  और सब सस्ता 
बिकता है; चुंगी बहुत बढ़ा दो तो कु छ दिन स्थानीय दुकानदार ख़ुश दिखते  हैं , फिर ग्राहक महँगाई से  नाराज़ होते  हैं  और बाहर वाले  व्यापारी 
दूसरे  मेले  की ओर चले  जाते  हैं। 2025-26 की शुल्क-कथा इसी चुंगी का विश्व-स्तरीय रूप है।

 
 

ङ. शुल्क-युद्ध के  प्रभाव
 

क्षेत्र प्रभाव

उपभोक्ता आयातित माल महँगा; विकल्प घटे; कई बार शुल्क का बोझ आयातक देश के  उपभोक्ता पर ही पड़ता है

निर्यातक व छोटे उद्योग ऑर्डर रुकना, मुनाफ़े  में  कमी, कार्यशील पूँजी का संकट, श्रमिकों  के  काम के  घंटों  में  कटौती

आपूर्ति-शृंखला कं पनियाँ  "चीन से  बाहर" नए ठिकाने  खोजती हैं; नई जगह पर लागत और अनिश्चितता



क्षेत्र प्रभाव

मुद्रास्फीति व वृद्धि लागत बढ़ने  से  महँगाई का दबाव; अनिश्चितता से  निवेश धीमा; वै श्विक वृद्धि पर बोझ

बहुपक्षीय व्यवस्था सर्वाधिक-वरीय राष्ट्र का सिद्धांत कमज़ोर; विवाद-निपटान तंत्र निष्क्रिय; द्विपक्षीय सौदेबाज़ी नया चलन

बाज़ार-विविधीकरण निर्यातक यूरोप, खाड़ी, ऑस्ट्रेलिया, आसियान और लै टिन अमे रिका जैसे  नए बाज़ार खोजते  हैं; नए मुक्त-
व्यापार समझौतों  की रफ़्तार तेज़

 
 

 🌟 शुल्क के  तर्क  (समर्थकों  के )  ⚠️आलोचना

 ◆ घरेलू उद्योग व रोज़गार की सुरक्षा
 ◆ व्यापार-घाटा घटाने  का साधन
 ◆ राष्ट्रीय सुरक्षा — चिप, इस्पात, दवा में  आत्मनिर्भरता
 ◆ सरकारी आमदनी का साधन
 ◆ सौदेबाज़ी में  दबाव का औज़ार

 ◆ उपभोक्ता और आयात-निर्भर उद्योग पर लागत का बोझ
 ◆ जवाबी शुल्क से  निर्यातक भी नुकसान में
 ◆ व्यापार-घाटा के वल शुल्क से  नहीं, बचत-निवेश के  अंतर से  तय 

होता है
 ◆ नीति की अनिश्चितता निवेश रोकती है
 ◆ नियम-आधारित व्यवस्था को चोट

 
 

च. शुल्क के  अलावा — नई ग़ैर-शुल्क बाधाएँ
 

साधन क्या है टिप्पणी

कार्बन सीमा समायोजन तंत्र 
(CBAM)

यूरोपीय संघ में  आने  वाले  कार्बन-सघन माल (इस्पात, 
एल्यूमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, बिजली, हाइड्रोजन) पर कार्बन-
मूल्य

1 जनवरी 2026 से निश्चित चरण; 
भारतीय इस्पात-एल्यूमिनियम 
निर्यातकों  के  लिए चिंता

यूरोपीय संघ वन-कटाई विनियमन 
(EUDR)

कॉफ़ी, कोको, रबड़, पाम तेल, सोया आदि पर कि वह वन-
कटाई से न बना हो — प्रमाण ज़रूरी

लागू होने  की तिथि कई बार टली है

निर्यात-नियंत्रण उन्नत चिप, चिप-उपकरण, दुर्लभ मृदा जैसे  संवेदनशील माल 
के  निर्यात पर रोक

आर्थिक सुरक्षा का नया औज़ार — 
दोनों  ओर से  इस्तेमाल

विशेष 301 रिपोर्ट अमे रिका की वार्षिक रिपोर्ट जो बौद्धिक संपदा अधिकारों  को 
कमज़ोर करने  वाले  देशों  को सूचीबद्ध करती है

दबाव का राजनयिक औज़ार

सामान्यीकृ त वरीयता प्रणाली (GSP) विकसित देशों  द्वारा विकासशील देशों  के  माल को एकतरफ़ा 
शुल्क-रियायत

अमे रिका ने  भारत की रियायत 2019
में  समाप्त की

 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: शुल्क आसानी से  दिखता है  और तुरं त मापा जा सकता है; ग़ैर-शुल्क बाधाएँ (जैसे  प्रमाणन, कार्बन-लेखा, 
निर्यात-नियंत्रण) काग़ज़ों  में  छिपी होती हैं  और विश्व व्यापार संगठन के  पुराने  नियम उन पर कमज़ोर पड़ते  हैं। इसीलिए आने  वाले  वर्षों  की 
लड़ाई शुल्क से  नियम-मानकों  की ओर खिसक रही है।
 

छ. क्या दुनिया वि-वैश्वीकरण की ओर है?
 

  📘 आसान परिभाषा: वि-वैश्वीकरण (De-globalisation)

 📚 परिभाषा:  वह प्रक्रिया जिसमें  देशों  के  बीच व्यापार, पूँजी और लोगों  का आदान-प्रदान घटता या धीमा होता है  और अर्थव्यवस्थाएँ  
अपने-अपने  गुटों  या घरेलू बाज़ारों  की ओर लौटती हैं ।

 ✅आसान भाषा में:  पहले  माल, पैसा और तकनीक खुलकर सीमाएँ  पार करते  थे; अब हर देश पूछता है  — "यह सामान कहाँ  से  आ रहा 
है , और अगर रास्ता बंद हो गया तो हम क्या करें गे?"   🏠 उदाहरण:  जैसे  — कोविड में  जब पूरी दुनिया में  चिप-आपूर्ति रुकी, तो कई देशों  
ने  सोचा कि "सस्ते" से अधिक ज़रूरी "भरोसेमंद" आपूर्ति है। यही सोच वि-वैश्वीकरण की जड़ है।



 
 

वर्ष झटका सीख

2008 वै श्विक वित्तीय संकट — विश्व व्यापार का सकल घरेलू उत्पाद में  अनुपात 
लगभग 60 प्रतिशत के  शिखर पर पहुँचकर फिर धीमा

वैश्वीकरण की गति थम गई ("धीमा वैश्वीकरण")

2016 ब्रिटेन का यूरोपीय संघ छोड़ने  का जनमत; अमे रिका में  संरक्षणवादी 
राजनीति

वैश्वीकरण के  हारने वालों  की नाराज़गी राजनीति
में

2018 अमे रिका-चीन शुल्क-युद्ध दो बड़ी शक्तियों  में  प्रतिद्वं द्विता का आर्थिक रूप

2020 कोविड — आपूर्ति-शृंखला ठप लचीलेपन की माँग; ज़रूरी वस्तुओं  में  घरेलू 
क्षमता

2022 यूक्रे न युद्ध; रूस पर प्रतिबंध ऊर्जा व खाद्य हथियार बने ; "मित्र-देश" से ख़रीद 
की सोच

2025-26 व्यापक शुल्क-दौर नियम-आधारित व्यवस्था पर सबसे बड़ी चोट
 
 

  ⚠️ ध्यान दें  — वि-वैश्वीकरण का अर्थ
"वि-वैश्वीकरण" का अर्थ व्यापार का समाप्त होना नहीं है  — वै श्विक व्यापार का मूल्य अब भी बहुत बड़ा है। बदल रहा है  उसका स्वरूप —
कम दूरी, मित्र-देश, गुट, और सुरक्षा-आधारित छँ टाई।
अर्थशास्त्री इसे  प्रायः पुनर्वैश्वीकरण (नए रास्तों  पर वैश्वीकरण) कहते  हैं  — चीन के  साथ सीधा व्यापार घटा, पर वियतनाम, मे क्सिको व 
भारत जैसे  "बीच के " देशों  के  रास्ते  व्यापार चलता रहा।

 
 

ज. "चीन-प्लस-वन" — भारत के  लिए अवसर और चुनौती
 

 🌟 अवसर  ⚠️ चुनौतियाँ

 ◆ बहुराष्ट्रीय कं पनियाँ  उत्पादन-जोखिम घटाने  के  लिए चीन के  
अतिरिक्त एक और देश जोड़ रही हैं

 ◆ बड़ी कं पनियों  (जैसे  आईफ़ोन-निर्माता) का भारत में  उत्पादन-
विस्तार

 ◆ उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना — इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा 
आदि में

 ◆ जनसां ख्यिकीय लाभ व विशाल घरेलू बाज़ार

 ◆ बुनियादी ढाँचा और रसद-लागत
 ◆ कु शल श्रम की उपलब्धता
 ◆ नीति-स्थिरता व अनुबंध-पालन
 ◆ वियतनाम, मे क्सिको, इंडोने शिया से  कड़ी प्रतिस्पर्धा
 ◆ अमे रिकी शुल्क की अनिश्चितता से  निवेश-निर्णय टलना

 
 

आगे की राह — (1) बाज़ार-विविधीकरण; (2) नए मुक्त-व्यापार समझौते , जिनमें  सख़्त उत्पत्ति-नियम हों ; (3) छोटे  निर्यातकों  के  लिए
कार्यशील पूँजी और ब्याज-सहायता; (4) गुणवत्ता, ब्रांड और भौगोलिक संके त (GI) से मूल्य-संवर्धन; (5) बहुपक्षीय नियम-आधारित 
व्यवस्था में  सुधार की आवाज़। भारत की अपनी "व्यापार में  आत्मनिर्भरता" की समझ का ब्योरा खंड 10 में  है।
 

  💡 क्या आप जानते हैं?  सन्  1930 के  स्मूट-हॉली शुल्क के  बाद 1929-34 के  बीच विश्व व्यापार लगभग दो-तिहाई घट गया — 
ब्रेटन वुड् स के  निर्माताओं  ने  इसी अनुभव से  सबक़ लेकर शुल्क-कटौती वाली व्यवस्था सोची थी।

 
 

  💡 क्या आप जानते हैं?  अमे रिका के  सर्वोच्च न्यायालय (20 फ़रवरी 2026) ने  आपातकालीन शक्ति क़ानून को शुल्क के  लिए 
अपर्याप्त माना, पर धारा 232, 301 और 122 के  रास्ते  खुले  होने  से  शुल्क-नीति समाप्त नहीं हुई।

 



 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  2 अप्रैल 2025 — अमे रिका का "मुक्ति दिवस": 10% आधार शुल्क + देश-विशेष पारस्परिक दरें ; चीन पर कु ल शुल्क 145% 

तक; 12 मई 2025 जिनेवा युद्धविराम (~30%); 30 अक्टूबर 2025 बुसान एक-वर्षीय समझौता; सितंबर 2026 में  10 
जनवरी 2027 तक बढ़ा।

2.  भारत पर 25% (7 अगस्त 2025)  50% (27 → अगस्त, रूसी तेल के  25% सहित)  18% → की घोषित रूपरेखा (2 
फ़रवरी 2026); 20 फ़रवरी 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने  आपातकालीन शक्ति क़ानून से  शुल्क अवैध माना  → धारा 122 
का 10% (24 फ़रवरी-24 जुलाई)  → धारा 301 के  नए शुल्क (24 जुलाई 2026 से , लगभग 10-12.5%)।

3.  धारा 232 (इस्पात, एल्यूमिनियम, तांबा, ऑटो) अदालती निर्णय से  अप्रभावित; कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) का 
निश्चित चरण 1 जनवरी 2026 से।

4.  वि-वैश्वीकरण — व्यापार समाप्त नहीं, स्वरूप बदल रहा; मुख्य शब्द — चीन-प्लस-वन, मित्र-देश आपूर्ति, भू-आर्थिक विखंडन, 
निर्यात-नियंत्रण।

 
 

10. भारत से जुड़ाव — संस्थाओं में  भूमिका, 1991 का मोड़ एवं व्यापार-समझौतों  का 
जाल (Linkages with India)
 

पिछले  नौ खंडों  में  हमने  दुनिया की आर्थिक "इमारत" देखी — ब्रेटन वुड् स की नींव, कोष और विश्व बैंक के  दो खंभे , व्यापार संगठन की 
छत और ब्रिक्स-जी-20 जैसे  नए कमरे । अब सवाल सीधा है  — इस इमारत में  भारत कहाँ खड़ा है? भारत इन संस्थाओं  का संस्थापक 
सदस्य भी रहा है , इनसे  संकट में  सहारा भी लिया है , और आज इनके  नियम बदलवाने वाली आवाज़ भी बन रहा है।
 

यह खंड तीन प्रश्नों  का उत्तर देता है  — (1) भारत की है सियत क्या है? (2) 1991 में  वै श्विक संस्थाओं  ने  भारत की दिशा कै से  बदली? 
(3) आज भारत व्यापार-समझौतों  के  ज़रिए अपना बाज़ार कै से  बना रहा है?
 

क. भारत की है सियत — संस्था-दर-संस्था
 

संस्था भारत की स्थिति क्या मतलब है

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
(International Monetary 
Fund — IMF)

संस्थापक सदस्य; कोटा 2.75% (विशेष आहरण 
अधिकार 13,114.4 मिलियन); विश्व में  आठवाँ सबसे  
बड़ा कोटाधारक; मताधिकार लगभग 2.63%

शीर्ष आठ में  होकर भी हिस्सेदारी 
अर्थव्यवस्था के  आकार से  कम — सुधार 
की माँग का आधार

विश्व बैंक समूह (World Bank 
Group)

सदस्य; पुनर्निर्माण एवं  विकास बैंक में  हिस्सेदारी लगभग 
3.2%; 31 मई 2026 तक कु ल प्रतिबद्धता लगभग 
141 अरब डॉलर (717 परियोजनाएँ)

दशकों  से  सबसे  बड़े  ऋण-ग्राहकों  में ; अब 
ज्ञान-साझेदार की भूमिका भी

विश्व व्यापार संगठन (World 
Trade Organization — 
WTO)

व्यापार-समझौते  (GATT) के  संस्थापक पक्षकारों  में ; 
संगठन का सदस्य 1 जनवरी 1995 से

विकासशील देशों  और खाद्य-सुरक्षा के  मुद्दों
का मुखर प्रवक्ता

ब्रिक्स एवं न्यू डे वलपमेंट बैंक संस्थापक सदस्य; 2026 में  चौथी अध्यक्षता (शिखर 
सम्मेलन 12-13 सितंबर, नई दिल्ली)

पश्चिमी-प्रधान ढाँचे  का "दूसरा विकल्प" 
— पर भारत संतुलन का पक्षधर

जी-20 2023 की अध्यक्षता; नई दिल्ली शिखर सम्मेलन (9-10
सितंबर 2023); 2026 की अध्यक्षता अमे रिका के  पास

ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने  का सबसे  
बड़ा मंच

एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक 
(Asian Infrastructure 
Investment Bank — AIIB)

चीन के  बाद दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक (लगभग 
7.6%)

अवसंरचना-वित्त का बड़ा साधन; चीन-
नेतृत्व वाले  बैंक में  भारत की सक्रियता

निवेश-विवाद निपटान कें द्र 
(International Centre for 
Settlement of Investment 
Disputes — ICSID)

भारत सदस्य नहीं विदेशी निवेश-विवाद अंतर्राष्ट्रीय पंचाटों  में  
ले  जाने  की व्यवस्था से  भारत दूर

 



 

 🔎 तालिका से क्या समझें: भारत सबसे बड़े  आठ कोटाधारकों  में  है , फिर भी उसका मताधिकार 3% से कम है  — यही विरोधाभास 
भारत की इस माँग की जड़ है  कि मताधिकार अर्थव्यवस्था की वास्तविक ताक़त (क्रय शक्ति समता सहित) को दर्शाए।
 

ख. 1991 का मोड़ — जब संकट ने दिशा बदल दी
 

भारत और कोष का रिश्ता नया नहीं है। 1981 में  भारत ने  कोष से  5 अरब विशेष आहरण अधिकार का विस्तारित ऋण लिया, जो उस 
समय तक का सबसे  बड़ा ऋण था। पर असली मोड़ 1991 में  आया।
 

चरण क्या हुआ परिणाम

संकट की जड़ें खाड़ी युद्ध से  तेल महँगा, विदेश में  काम करने  वालों  की धनराशि 
घटी, राजकोषीय घाटा ऊँ चा, राजनीतिक अस्थिरता

विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर के वल 
लगभग 3 सप्ताह के  आयात के  बराबर

सोना गिरवी (मई-जुलाई 
1991)

लगभग 67 टन सोना विदेश में  गिरवी रखकर आपात-धन जुटाया 
गया (जुलाई में  लगभग 47 टन बैंक ऑफ़ इं ग्लैंड को)

राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट, पर 
अंतर्राष्ट्रीय भुगतान चूक टली

रुपये का अवमूल्यन (1-3 
जुलाई 1991)

दो चरणों  में  रुपया लगभग 18-19% सस्ता किया गया निर्यात प्रतिस्पर्धी हुए; आयात महँगे

कोष का सहारा (अक्तूबर 
1991)

कोष से  लगभग 2.2 अरब डॉलर का स्टैंड-बाय ऋण; विश्व बैंक से  
ढाँचागत समायोजन ऋण

बदले  में  ढाँचागत सुधारों  की शर्तें

नई आर्थिक नीति (24 जुलाई 
1991)

लाइसेंस-परमिट राज की समाप्ति, आयात-शुल्क में  कटौती, विदेशी 
निवेश को छू ट, सार्वजनिक क्षेत्र का दायरा सीमित

उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरण 
(LPG) सुधार — वित्त मंत्री मनमोहन 
सिंह

परिणाम भंडार जल्दी संभला; भारत ने  ऋण समय से  पहले  चुकाया 1993 के  बाद भारत ने  कोष से  कोई 
ऋण नहीं लिया

 
 

 📖 पीछे  की कहानी — हवाई जहाज़ में  सोना
जुलाई 1991 की एक सुबह भारतीय रिज़र्व बैंक के  तिजोरी-कक्षों  से  सोने  की ईं टें  चुपचाप हवाई अड्डे  पहुँचाई गईं  और विशेष उड़ान से  लंदन 
भेजी गईं , ताकि बदले  में  विदेशी मुद्रा मिल सके । यह निर्णय इतना संवेदनशील था कि जब ख़बर फै ली तो देश भर में  सन्नाटा और ग़ुस्सा दोनों
दिखे। पर यही "शर्मनाक" क़दम आगे चलकर सुधारों  की सबसे  बड़ी प्रे रणा बना — आज भारत के  पास सैकड़ों  अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा
भंडार और सोने का बड़ा भंडार दोनों  हैं ।

 
 

  💡 आज की भाषा में  — आज की भाषा में  — परिवार का आपातकाल
सोचिए, किसी परिवार की आय घट गई और दुकान का उधार चढ़ गया। मजबूरी में  मुखिया ने  घर का सोना गिरवी रखा, बैंक से  ऋण लिया, 
और बैंक ने  शर्त रखी — "ख़र्च घटाओ, कमाई के  नए रास्ते  खोलो।" परिवार ने  शर्त मानी, नया धंधा शुरू किया, कु छ साल में  ऋण चुका 
दिया और सोना भी छुड़ा लिया। 1991 के  भारत की कहानी लगभग यही है  — संकट ने जो सुधार करवाए, उन्होंने ही आगे समृद्धि की 
नींव रखी।

 
 

  ❝ "जिस विचार का समय आ गया हो, उसे पृथ्वी की कोई शक्ति नहीं रोक सकती।"  (No power on earth can 
stop an idea whose time has come.)  (— मनमोहन सिंह, बजट-भाषण (1991) — विक्टर ह्यूगो को उद्धृ त करते हुए)

 
 

  ⚠️ ध्यान दें  — तीन भ्रम जो अक्सर होते हैं
1991 में  कोष का ऋण भुगतान-संतुलन संकट की मदद के  लिए था; सुधार भारत की अपनी नीति-पसंद थे , जिनकी शर्तें ऋण के  साथ 
जुड़ी थीं।
विश्व बैंक का ढाँचागत समायोजन ऋण और कोष का स्टैंड-बाय ऋण अलग-अलग संस्थाओं  के  अलग साधन हैं  — दोनों  को एक न 
समझें।
भारत आज कोष का ऋण-ग्राहक नहीं, अंशदाता है  — 2012 में  भारत ने  कोष के  संसाधन बढ़ाने  के  लिए 10 अरब डॉलर देने  की घोषणा
की थी।

 



 

ग. व्यापार संगठन में  भारत — "सीधी बात" की कू टनीति
 

भारत उन 23 देशों  में  था जिन्होंने  1947 में  व्यापार-समझौते  (GATT) पर हस्ताक्षर किए थे। तब से  भारत की भूमिका विकासशील 
देशों  के  हितों  के  पैरोकार की रही है।
 

पहलू भारत की भूमिका / रुख

गठबंधन 2003 के  कै नकु न सम्मेलन में  ब्राज़ील के  साथ मिलकर कृ षि-वार्ता समूह (जी-20) का नेतृत्व; खाद्य-
सुरक्षा हितों  के  लिए जी-33 का मुखर सदस्य

खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक भंडारण और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज-ख़रीद को शुल्क-व्यवस्था की बाधा से  स्थायी 
छूट दिलाने  पर ज़ोर (विस्तार खंड 5 में)

व्यापार सुगमता समझौता भारत ने  अप्रैल 2016 में  अनुसमर्थन किया; समझौता 22 फ़रवरी 2017 से प्रभावी

निवेश सुगमता निवेश-सुगमता समझौते  को संगठन के  मूल ढाँचे  में  जोड़ने  का विरोध — "बहुपक्षीयता" के  नाम पर नए 
बहुपक्षीय नियमों  में  एकतरफ़ा झुकाव की आशंका

विवाद-निपटान अपीलीय निकाय को पुनः चालू करने  की माँग; रिक्त पद भरने  के  पक्ष में
 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: भारत की विश्व व्यापार संगठन-रणनीति "न विरोध के  लिए विरोध, न नियम मानने की जल्दबाज़ी" है  
— जहाँ  किसान और खाद्य-सुरक्षा का सवाल हो वहाँ  दृढ़ता, और जहाँ  व्यापार-सुगमता से  निर्यातक को लाभ हो वहाँ  सहयोग।
 

घ. बहुपक्षीय से द्विपक्षीय — भारत के  व्यापार-समझौतों  का जाल
 

  📘 आसान परिभाषा: मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement — FTA)

 📚 परिभाषा:  दो या अधिक देशों  के  बीच ऐसा समझौता, जिसमें  आपसी व्यापार की अधिकांश वस्तुओं  पर आयात-शुल्क घटाया या 
समाप्त किया जाता है , और प्रायः सेवाओं , निवेश व बौद्धिक संपदा के  नियम भी तय होते  हैं।

 ✅आसान भाषा में:  मेले  में  हर दुकानदार से  एक-सी चुंगी वसूलने  की जगह कु छ ख़ास दुकानदारों  से  कहना — "तुम बिना चुंगी माल 
बेचो, हम भी तुम्हारे  यहाँ  बिना चुंगी बेचेंगे ।"   🏠 उदाहरण:  जैसे  — भारत-यूके  समझौते  में  99% भारतीय वस्तुओं  के  लिए ब्रिटेन में  शून्य 
शुल्क की व्यवस्था; भारतीय कपड़ा या आभूषण निर्यातक को वहाँ  सीधी बढ़त मिलती है।

 
 

समझौता वर्ष / स्थिति मुख्य बातें

भारत-संयुक्त अरब अमीरात 
(CEPA)

1 मई 2022 से प्रभावी रत्न-आभूषण, वस्त्र, चमड़ा जैसे  श्रम-प्रधान माल को शून्य
शुल्क; पश्चिम एशिया का द्वार

भारत-ऑस्ट्रेलिया (ECTA) 29 दिसंबर 2022 से प्रभावी कृ षि-उत्पाद, वस्त्र व दवाओं  को पहुँच; ऑस्ट्रेलिया से  
कोयला व खनिज

भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ 
(TEPA — स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, 
आइसलैंड, लिकटेंस्टाइन)

हस्ताक्षर 10 मार्च 2024; प्रभावी 1 
अक्तूबर 2025

भारत में  15 वर्ष में  100 अरब डॉलर निवेश का लक्ष्य व 
प्रतिबद्धता; पहली बार निवेश-लक्ष्य से  जुड़ा समझौता

भारत-यूनाइटेड किंगडम (CETA) हस्ताक्षर 24 जुलाई 2025; प्रभावी 15 
जुलाई 2026

99% भारतीय शुल्क-रेखाओं  पर शून्य शुल्क; 
सामाजिक-सुरक्षा समझौते  से  अस्थायी कामगारों  को 
राहत; 2030 तक व्यापार दोगुना कर 100 अरब डॉलर 
का लक्ष्य

भारत-ओमान (CEPA) हस्ताक्षर दिसंबर 2025 खाड़ी क्षेत्र में  तीसरा बड़ा साझेदार; ऊर्जा-सुरक्षा व निर्यात

भारत-न्यूज़ीलैंड घोषणा 22 दिसंबर 2025 कृ षि, शिक्षा व गतिशीलता पर कें द्रित

भारत-यूरोपीय संघ वार्ता पूर्ण घोषणा 27 जनवरी 2026; 
हस्ताक्षर 2026 के  अंत तक व प्रभावी 
होना 2027 की शुरुआत में  अपे क्षित

यूरोपीय निर्यात के  लगभग 97% पर शुल्क कटौती; 
वाहनों  पर भारतीय शुल्क 110% से घटकर 40% (आगे
10% तक); भारतीय वस्त्रों  पर यूरोप में  12-17% शुल्क



समझौता वर्ष / स्थिति मुख्य बातें

समाप्त; शुल्क-कटौती के  साथ सुरक्षा व गतिशीलता पर 
अलग साझेदारी

भारत-अमेरिका अंतरिम समझौते  की रूपरेखा फ़रवरी 
2026; अदालती निर्णय के  बाद वार्ता 
अधर में

शुल्क-दर में  उतार-चढ़ाव का ब्योरा खंड 9 में

 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: 2022 से पहले  भारत ने  कई वर्षों  तक बड़ा समझौता नहीं किया था; 2019 में  आरसीईपी से  बाहर 
निकलने  के  बाद पिछले  चार वर्षों  में  एक के  बाद एक समझौते  हुए — यानी भारत ने  "बाहर रहने" की जगह चुनिंदा, शर्तों वाले समझौतों
का रास्ता चुना, जिनमें  सेवाएँ , गतिशीलता और निवेश भी शामिल हैं।
 

  🏏 क्रिके ट की भाषा में  — क्रिके ट की भाषा में  — द्विपक्षीय श्रृंखलाएँ
विश्व कप (बहुपक्षीय मंच) में  सबके  नियम एक होते  हैं , पर देश आपस में  द्विपक्षीय श्रृंखला भी खेलते  हैं , जहाँ  शर्तें  दोनों  टीमें  मिलकर तय 
करती हैं। जब विश्व कप के  नियमों  पर सहमति नहीं बन पाती (विश्व व्यापार संगठन के  दोहा चरण की तरह), तो भारत जैसी टीम हर साझेदार
के  साथ अलग श्रृंखला खेलकर अंक जुटाती है  — यही द्विपक्षीय समझौतों  की रणनीति है।

 
 

ङ. भारत के  लिए बहुपक्षीय बैंक — कौन किस परियोजना में
 

संस्था भारत में  प्रमुख परियोजनाएँ

विश्व बैंक राष्ट्रीय गंगा नदी बे सिन परियोजना, ग्रामीण विद्युतीकरण (दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति), कौशल 
भारत, अमृत शहरी नवीनीकरण

जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी 
(JICA)

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन (लगभग 80% लागत जापानी ऋण, ब्याज 0.1%, अवधि 50 वर्ष), 
दिल्ली मेट्रो, समर्पित माल गलियारा, गंगा कायाकल्प

एशियाई विकास बैंक (ADB) पूर्वी तट आर्थिक गलियारा, बेंगलुरु मेट्रो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चेन्नई-कन्याकु मारी औद्योगिक
गलियारा

एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक मुंबई शहरी परिवहन, चेन्नई मेट्रो विस्तार, राजस्थान सौर ऊर्जा परियोजना, कोविड-19 में  स्वास्थ्य-
तंत्र सुदृढ़ीकरण

न्यू डे वलपमेंट बैंक मुंबई मेट्रो, दिल्ली-ग़ाज़ियाबाद-मेरठ द्रुत रेल, बिहार की ग्रामीण सड़कें

यूरोपीय निवेश बैंक, हरित जलवायु कोष बेंगलुरु मेट्रो चरण-2 व नवीकरणीय ऊर्जा; जलवायु-अनुकू ल कृ षि व सौर परियोजनाएँ
 
 

च. जी-20 अध्यक्षता 2023 — भारत की कू टनीतिक उपलब्धि
 

  📊 भारत की जी-20 अध्यक्षता — नवीनतम आँकड़े
1.  अध्यक्षता — 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023; शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर 2023, भारत मंडपम, नई दिल्ली
2.  विषय — "वसुधैव कु टुंबकम् — एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य"

3.  अफ़्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता — सदस्य-संख्या 21 (19 देश + 2 संघ)

4.  नई दिल्ली घोषणापत्र — सर्वसम्मति से  स्वीकृ त; वै श्विक जैव-ईंधन गठबंधन की शुरुआत; भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे  
की घोषणा

5.  अध्यक्षता से  पहले  "ग्लोबल साउथ की आवाज़" शिखर सम्मेलन (जनवरी 2023) — विकासशील देशों  के  सुझाव एजेंडे  में

 



 

छ. आगे की दिशा — विकसित भारत और विश्व अर्थव्यवस्था
 

 🚀 भारत के  लिए अवसर  ⚠️ भारत की चुनौतियाँ

 ◆ सबसे तेज़ बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था — 2026 में  वृद्धि का 
अनुमान 6.3-6.4% के  आसपास, जबकि विकसित 
अर्थव्यवस्थाओं  में  के वल 1.7-1.8%

 ◆ चीन-प्लस-वन रणनीति में  विनिर्माण के  नए ठिकाने  के  रूप में  
उभरना

 ◆ द्विपक्षीय समझौतों  से  बाज़ार-पहुँच; उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन 
से  निवेश

 ◆ ग्लोबल साउथ का नेतृत्व — जी-20, ब्रिक्स, कोष-विश्व बैंक में  
सुधार की माँग

 ◆ व्यापार-घाटा — विशेषकर चीन से  आयात पर निर्भरता
 ◆ अमे रिकी शुल्क जैसी अनिश्चितताएँ ; कार्बन सीमा समायोजन 

जैसे  नए गैर-शुल्क अवरोध
 ◆ बुनियादी ढाँचा, लॉजिस्टिक लागत और कु शल श्रम की कमी
 ◆ वै श्विक संस्थाओं  में  अपर्याप्त मताधिकार; विवाद-निपटान तंत्र का

ठप होना

 
 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  भारत — कोष का संस्थापक सदस्य; कोटा 2.75% (आठवाँ), मताधिकार 2.63%; विश्व बैंक में  हिस्सेदारी ~3.2%; 1993 के  

बाद कोष से  कोई ऋण नहीं।
2.  1991 — भंडार 3 सप्ताह के  आयात बराबर; 67 टन सोना गिरवी; रुपये  का अवमूल्यन 1-3 जुलाई; नई आर्थिक नीति 24 

जुलाई; कोष का लगभग 2.2 अरब डॉलर का स्टैंड-बाय ऋण।
3.  जी-20 अध्यक्षता 2023 — विषय "वसुधैव कु टुंबकम्"; अफ़्रीकी संघ स्थायी सदस्य; ब्रिक्स की चौथी अध्यक्षता 2026 में।
4.  समझौते  — संयुक्त अरब अमीरात (मई 2022), ऑस्ट्रे लिया (दिसंबर 2022), यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (1 अक्तूबर 2025), 

यूके  (15 जुलाई 2026 से प्रभावी), यूरोपीय संघ (वार्ता पूर्ण 27 जनवरी 2026; प्रभावी 2027 की शुरुआत)।

 
 

11. संतुलित मूल्यांकन — वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का लेखा-जोखा (Balanced 
Assessment)
 

अस्सी वर्ष पहले  ब्रेटन वुड् स में  जो व्यवस्था रची गई थी, उसने  दुनिया को दो विश्व-युद्धों  जैसी तबाही से  बचाया, करोड़ों  लोगों  को ग़रीबी 
से  बाहर निकलने  का मौक़ा दिया और व्यापार को नियमों  में  बाँधा। पर आज उसी व्यवस्था पर सबसे  ज़्यादा सवाल उठ रहे  हैं  — कौन 
नियम बनाता है , किसे  फ़ायदा होता है  और संकट में  किसकी सुनी जाती है? एक संतुलित दृष्टि दोनों  पलड़े  तौलकर ही बनती है।
 

क. संस्था-वार रिपोर्ट कार्ड
 

संस्था उपलब्धियाँ सीमाएँ / आलोचना

मुद्रा कोष संकट में  आपात-वित्त (1991 का भारत, 1997 का पूर्वी 
एशिया, 2008 का वै श्विक संकट); वै श्विक निगरानी; विशेष
आहरण अधिकार की आरक्षित परिसंपत्ति

कठोर शर्तें (मितव्ययिता) जो ग़रीबों  पर बोझ डालती हैं; 
कोटा में  विकसित देशों  का दबदबा; प्रमुख पदों  पर 
अलिखित परं पराएँ

विश्व बैंक विकास-वित्त, रियायती ऋण से  शिक्षा-स्वास्थ्य-
अवसंरचना; ग़रीबी के  आँकड़ों  व ज्ञान-रिपोर्टों  का भंडार

परियोजनाओं  से  विस्थापन-पर्यावरण विवाद; नीतिगत शर्तों
की आलोचना; अमीर देशों  का मत-प्रभुत्व

विश्व व्यापार संगठन औसत शुल्क में  भारी कमी; नियम-आधारित विवाद-
निपटान; छोटे  देशों  को भी बड़ों  के  सामने  क़ानूनी अधिकार

दोहा चक्र ठप; अपीलीय निकाय निष्क्रिय; कृ षि-सब्सिडी में  
अमीर देशों  का दोहरा मापदंड; मार्च 2026 के  चौदहवें  
सम्मेलन में  कोई समग्र घोषणा नहीं

ब्रिक्स एवं नया बैंक विकासशील देशों  के  लिए वैकल्पिक ऋण-साधन; वै श्विक 
दक्षिण की सामूहिक आवाज़

सदस्यों  में  आपसी मतभेद (भारत-चीन); चीन-प्रधान होने  
की आशंका; ठोस संस्थाएँ  अभी सीमित



संस्था उपलब्धियाँ सीमाएँ / आलोचना

जी-20 संकट-काल में  त्वरित समन्वय (2008-09); अफ़्रीकी 
संघ का समावेश

कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं; भू-राजनीतिक तनाव से  
घोषणापत्र पर सहमति कठिन

 
 

 🔎 तालिका से क्या समझें: हर संस्था की ताक़त और कमज़ोरी एक ही जड़ से निकलती है  — शक्ति का असमान वितरण। जो 
देश धन देते  हैं , वही नियम तय करते  हैं; इसलिए स्थिरता तो मिलती है , पर निष्पक्षता पर प्रश्न उठते  हैं ।
 

 📖 पीछे  की कहानी — वाशिंगटन आम-सहमति की बहस
1980-90 के  दशक में  कोष और विश्व बैंक संकटग्रस्त देशों  को लगभग एक-सा नुस्ख़ा देते  थे  — सरकारी ख़र्च घटाओ, बाज़ार खोलो, 
निजीकरण करो। इसे  "वाशिंगटन आम-सहमति" कहा गया क्यों कि दोनों  संस्थाओं  और अमे रिकी वित्त-विभाग का मुख्यालय वाशिंगटन में  है।
लै टिन अमे रिका और अफ़्रीका के  कई देशों  में  इस नुस्ख़े  से  कष्ट बढ़ा, तो आलोचना तेज़ हुई। 1997 के  पूर्वी एशियाई संकट के  बाद संस्थाओं
ने  ख़ुद अपनी शर्तें  नरम कीं और सामाजिक सुरक्षा-जाल को जगह दी — यानी आलोचना ने  सुधार को जन्म दिया।

 
 

ख. वैश्वीकरण — लाभ और मूल्य
 

 🌍 वैश्वीकरण से लाभ  ⚠️ वैश्वीकरण के  मूल्य

 ◆ करोड़ों  लोग अत्यंत ग़रीबी से  बाहर — चीन, भारत और पूर्वी 
एशिया में  सबसे  ज़्यादा

 ◆ उपभोक्ता को सस्ता व विविध माल; तकनीक व ज्ञान का तेज़ 
प्रसार

 ◆ भारत की सेवा-निर्यात क्रां ति — सूचना-प्रौद्योगिकी, दवा, पर्यटन
 ◆ निवेश, रोज़गार और प्रतिस्पर्धा से  उत्पादकता में  वृद्धि

 ◆ विकसित देशों  में  विनिर्माण-रोज़गार घटे  — असंतोष से  
संरक्षणवाद का उभार

 ◆ देशों  के  भीतर और देशों  के  बीच असमानता बढ़ी
 ◆ आपूर्ति-शृंखला पर अति-निर्भरता — महामारी व युद्ध में  

कमज़ोरी
 ◆ पर्यावरण पर दबाव; छोटे  उद्योगों  व कारीगरों  पर बाहरी प्रतिस्पर्धा

 
 

  ❝ "कठिनाई नए विचार गढ़ने में  उतनी नहीं, जितनी पुराने विचारों  से बाहर निकलने में  है ।"  (The difficulty lies not
so much in developing new ideas as in escaping from old ones.)  (— जॉन मेनार्ड कीन्स (1936))

 
 

ग. भारत के  लिए संतुलित दृष्टि
 

प्रश्न पक्ष विपक्ष / सावधानी

क्या भारत को और खुलना चाहिए? समझौतों  से  निर्यात, निवेश व सेवाओं  में  बढ़त; 
आपूर्ति-शृंखला में  स्थान

सस्ते  आयात से  घरेलू उद्योग व किसान पर चोट; 
व्यापार-घाटे  का ख़तरा

क्या बहुपक्षीय मंच अब भी काम के  
हैं?

छोटे-बड़े  सब पर समान नियम; भारत जैसे  देश की 
सामूहिक सौदेबाज़ी

निर्णय में  दे री; बड़े  देशों  द्वारा एकतरफ़ा शुल्क से  
नियमों  की साख गिरी

क्या ब्रिक्स पश्चिम का विकल्प है? वैकल्पिक वित्त, स्थानीय मुद्रा में  व्यापार की 
संभावना

भारत "विकल्प" नहीं, "पूरक" चाहता है; 
अमे रिका-यूरोप से  भी गहरे  आर्थिक संबंध

क्या आत्मनिर्भरता व वैश्वीकरण 
साथ चल सकते हैं?

चुनिंदा क्षेत्रों  में  स्वदेशी क्षमता + बाक़ी में  खुलापन अति-संरक्षण से  लागत व गुणवत्ता का नुक़सान, 
जैसा 1991 से पहले देखा गया

 
 

संतुलित निष्कर्ष — वै श्विक संस्थाएँ  अपूर्ण हैं, पर अनावश्यक नहीं। विकल्प "नियम-रहित दुनिया" है , जिसमें  ताक़तवर देश के  सामने
कमज़ोर का कोई सहारा नहीं होता। इसलिए भारत की नीति तीन स्तंभों  पर टिकी दिखती है  — (1) संस्थाओं  में  सुधार की माँग, (2) 
द्विपक्षीय-क्षेत्रीय समझौतों  से  बाज़ार-विविधीकरण और (3) घरेलू क्षमता (विनिर्माण, कौशल, लॉजिस्टिक) का निर्माण।



 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  संस्थाओं  की ताक़त और कमज़ोरी की जड़ एक — असमान शक्ति-वितरण (कोटा, मताधिकार, ऋण-शर्तें)।
2.  वैश्वीकरण से  करोड़ों  लोग ग़रीबी से बाहर आए, पर असमानता, संरक्षणवाद और आपूर्ति-जोखिम भी बढ़े ।
3.  व्यापार संगठन में  मार्च 2026 के  सम्मेलन में  कोई समग्र घोषणा नहीं; ई-कॉमर्स पर शुल्क-रोक पहली बार समाप्त (30 मार्च 

2026)।
4.  भारत की नीति — सुधार की माँग + द्विपक्षीय समझौते + घरेलू क्षमता; "विकल्प" नहीं, "पूरक" की सोच।

 
 

12. राजस्थान से जुड़ाव — निर्यात एवं वै श्विक व्यापार का प्रभाव (Rajasthan 
Linkages)
 

जब वाशिंगटन में  शुल्क की घोषणा होती है , तो उसका झटका जयपुर के  जौहरी बाज़ार, सांगानेर के  छपाई-कारख़ानों , किशनगढ़ के  
संगमरमर-यार्डों और जोधपुर के  हस्तशिल्प-शोरूमों  तक पहुँचता है। राजस्थान समुद्र-तट-विहीन राज्य है , फिर भी उसके  माल की ख़ुशबू 
और चमक दुनिया भर के  बाज़ारों  में  पहुँचती है  — यह खंड इसी जुड़ाव को समझाता है।
 

क. राजस्थान का निर्यात-चित्र
 

  📊 राजस्थान का वैश्विक व्यापार — नवीनतम आँकड़े
1.  वस्तु-निर्यात — ₹83,704 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24); राज्य की निर्यात नीति (2024) का लक्ष्य 2029 तक ₹1.5 लाख करोड़
2.  प्राथमिकता वाले  क्षेत्र — कृ षि व खाद्य-प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग माल, दवाएँ , रत्न-आभूषण, वस्त्र, धातुएँ  व हस्तशिल्प, रसायन — 

मिलकर 70% से अधिक निर्यात
3.  भारत के  कु ल रत्न-आभूषण निर्यात में  राजस्थान का हिस्सा लगभग 17.5%; मीनाकारी आभूषणों  का लगभग 90% और कुं दन 

आभूषणों  का लगभग 60% निर्यात राजस्थान से
4.  हस्तशिल्प — देश के  हस्तशिल्प-निर्यात का लगभग 10-11% राजस्थान से; 2030 तक राज्य का हिस्सा लगभग ₹18,000 करोड़

तक पहुँचने  की संभावना
5.  अप्रैल-सितंबर 2025 में  रत्न-आभूषण निर्यात में  82.14% की प्रारं भिक वृद्धि दर्ज; पर स्टडेड आभूषण निर्यात ₹82,000 करोड़ 

(2023-24) से घटकर ₹60,000 करोड़ (2024-25) — लगभग 30% की गिरावट

 
 

 🔎आँकड़ों  से से क्या समझें: एक ही क्षेत्र में  उछाल और गिरावट साथ दिखना बताता है  कि निर्यात-आँकड़े  माल की क़िस्म 
(सादा/स्टडेड), क़ीमत, और अग्रिम-ऑर्डर पर निर्भर करते  हैं  — इसलिए किसी एक अवधि के  आँकड़े  से  निष्कर्ष निकालना ख़तरनाक है।
 

ख. क्लस्टर — कौन-सा शहर, कौन-सा माल
 

क्षेत्र विशेषता निर्यात-बाज़ार / विशेष बात

जयपुर रं गीन रत्नों  की कटाई-पॉलिश, मीनाकारी-कुं दन आभूषण, नीले
मृद्भांड, सांगाने र-बगरू की हाथ-छपाई, लाख की चूड़ियाँ , दरी-
कालीन

अमे रिका, पश्चिम एशिया, यूरोप; विश्व का एक 
प्रमुख रं गीन-रत्न कें द्र

जोधपुर लकड़ी-लोहे  का फ़र्नीचर व हस्तशिल्प, चमड़ा-मोजड़ी यूरोप व अमे रिका; हस्तशिल्प विशेष आर्थिक 
क्षेत्र

किशनगढ़-मकराना-राजसमंद संगमरमर व ग्रेनाइट (किशनगढ़ — एशिया की प्रमुख 
संगमरमर-मं डियों  में  से  एक; मकराना — मूर्ति व निर्माण-पत्थर)

पश्चिम एशिया, चीन, यूरोप; खनन-नियम व 
पर्यावरण का दबाव

भीलवाड़ा वस्त्र — सूटिंग, धागा; कपड़ा कें द्र देश के  अग्रणी वस्त्र-क्लस्टरों  में ; यूरोप-
अमे रिका से  मुक़ाबला



क्षेत्र विशेषता निर्यात-बाज़ार / विशेष बात

भिवाड़ी-नीमराणा-अलवर इंजीनियरिंग व ऑटो-पुर्ज़े , इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे  का हिस्सा

कोटा, बीकानेर, पश्चिमी 
राजस्थान

कोटा डोरिया, ऊन-कालीन (बीकानेर); ग्वार, जीरा, धनिया, 
सरसों , मसाले  — कृ षि-निर्यात

ग्वार-गोंद का बड़ा निर्यात; मसालों  के  लिए 
गुणवत्ता-मानक चुनौती

 
 

  ⚠️ ध्यान दें  — दो उपयोगी बातें
राजस्थान के  कई उत्पादों  को भौगोलिक संके तक (Geographical Indication — GI) मिला है  — जैसे  कोटा डोरिया, बीकानेरी 
भुजिया, जयपुर के  नीले  मृद्भांड, सांगानेर-बगरू छपाई, थेवा कला — जो निर्यात में  पहचान व अधिक क़ीमत दिलाते  हैं।
राजस्थान समुद्र-तट-विहीन है; निर्यात-माल कांडला/दीनदयाल, मुंद्रा और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के  रास्ते  जाता है , इसलिए अंतर्देशीय 
कं टेनर डिपो यहाँ  निर्णायक हैं।

 
 

ग. निर्यात की अवसंरचना
 

  📘 आसान परिभाषा: अंतर्देशीय कं टेनर डिपो (Inland Container Depot — ICD / शुष्क बंदरगाह)

 📚 परिभाषा:  समुद्र से  दूर भीतरी इलाक़े  में  बना ऐसा कें द्र, जहाँ  माल की सीमा-शुल्क निकासी, कं टेनर-भराई और दस्तावेज़ी कार्य होता है  
तथा वहाँ  से  माल रेल-सड़क द्वारा बंदरगाह तक भेजा जाता है।

 ✅आसान भाषा में:  बंदरगाह तक का पूरा काम बंदरगाह पर ही निपटाने  की जगह अपने  शहर के  पास ही निपटा देना — जैसे  बाहर जाने  
से  पहले  सारी पर्चियाँ  घर पर ही पूरी कर लेना।   उदाहरण🏠 :  जैसे  — भिवाड़ी का वाहन-पुर्ज़ा निर्माता अपना कं टेनर स्थानीय डिपो पर ही 
सीमा-शुल्क से  निकलवा लेता है  और रेल से  सीधे  बंदरगाह भेजता है।

 
 

अवसंरचना राजस्थान में  स्थिति

सीमा-शुल्क अनुमोदित डिपो 12 — भीलवाड़ा, भिवाड़ी, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, रावतभाटा रोड (कोटा), मंडावरिया 
(अजमेर), हिंडौन सिटी (करौली), कठू वास व मांढण (अलवर), किशनगढ़

विशेष आर्थिक क्षेत्र जयपुर (महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, सीतापुरा रत्न-आभूषण क्षेत्र), जोधपुर (हस्तशिल्प), और अन्य

बंदरगाह-संपर्क दीनदयाल (कांडला), मुंद्रा, पिपावाव, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह; पश्चिमी समर्पित माल गलियारा रेल-
संपर्क

राज्य की नीतियाँ राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति (2024), राजस्थान निवेश संवर्धन योजना, "ज़िले  को निर्यात कें द्र" 
पहल

 
 

घ. वैश्विक घटनाओं का राजस्थान पर असर
 

वैश्विक घटना राजस्थान का उद्योग असर

अगस्त 2025 में  अमेरिकी शुल्क 
(50%)

रत्न-आभूषण, हस्तशिल्प, कालीन, 
वस्त्र

अमे रिका में  माल अचानक महँगा; ऑर्डर रुके ; कारीगरों  
की आजीविका पर दबाव; फ़रवरी 2026 की घोषित 
रूपरेखा से  अस्थायी राहत की आस

भारत-यूके  समझौता (15 जुलाई 2026 
से)

आभूषण, हस्तशिल्प, वस्त्र, चमड़ा 99% भारतीय माल पर शून्य शुल्क — जयपुर के  
जौहरियों  व कारीगरों  के  लिए बड़ा अवसर

भारत-यूरोपीय संघ (प्रभावी 2027 की 
शुरुआत)

वस्त्र, हस्तशिल्प, चमड़ा, इंजीनियरिंग 
माल

यूरोप में  12-17% वस्त्र-शुल्क समाप्त होने  की संभावना
— भीलवाड़ा-जयपुर को बढ़त

भारत-यूएई समझौता (2022) रत्न-आभूषण आभूषणों  के  सबसे  बड़े  बाज़ारों  में  से  एक में  शून्य शुल्क

यूरोपीय कार्बन सीमा समायोजन तंत्र इस्पात-आधारित, सीमेंट व उर्वरक-जुड़े  यूरोप जाने  वाले  कार्बन-सघन माल पर कार्बन-शुल्क — 



वैश्विक घटना राजस्थान का उद्योग असर

उद्योग हरित उत्पादन की ज़रूरत

हरित ऊर्जा की वैश्विक माँग सौर ऊर्जा (भड़ला आदि) राजस्थान सौर क्षमता में  अग्रणी — एशियाई अवसंरचना
निवेश बैंक की सौर परियोजना

 
 

 📖 पीछे  की कहानी — जयपुर का जौहरी और वाशिंगटन का शुल्क
जयपुर के  जौहरी बाज़ार में  लकड़ी की पुरानी गद्दी पर बैठा एक कारीगर रोज़ सुबह रं गीन पत्थर तराशता है। उसका माल पेचीदा रास्तों  से  
ग़ुज़रकर न्यूयॉर्क  की किसी दुकान में  बिकता है। अगस्त 2025 में  जब वहाँ  का शुल्क बढ़ा, तो न कारीगर की मेहनत बदली, न पत्थर की 
चमक — बस दुकान की ऊँ ची क़ीमत ने  ख़रीदार को दूर कर दिया। इसीलिए निर्यातकों  ने  बाज़ार-विविधीकरण की राह पकड़ी — पश्चिम 
एशिया, ब्रिटेन, यूरोप — जहाँ  नए समझौते  दरवाज़े  खोल रहे  हैं।

 
 

  🐪 राजस्थान की भाषा में  — राजस्थानी जीवन की भाषा में  — एक ही ग्राहक पर निर्भर दुकान
गाँव की कोई दुकान सिर्फ़  एक बड़े  ग्राहक को घी बेचती हो, और वह ग्राहक एक दिन भाव गिरा दे  या ख़रीदना बंद कर दे , तो दुकानदार का 
क्या हाल होगा? इसीलिए समझदार दुकानदार पाँच-छह ग्राहक जोड़ता है। राजस्थान का निर्यात भी यही सीख लेता है  — अमेरिका पर 
निर्भरता घटाकर यूके , यूरोप, यूएई और ओमान में  नए ग्राहक जोड़ना।

 
 

आगे की राह — (1) हस्तशिल्प और आभूषण में  ब्रांड व भौगोलिक संके तक से  क़ीमत बढ़ाना; (2) सामान्य सुविधा कें द्र व निर्यात-
ऋण से  छोटे  कारीगर को सीधा बाज़ार देना; (3) नए समझौतों  की शर्तें  समझाने  के  लिए ज़िला-स्तरीय निर्यात-कार्यशालाएँ; (4) हरित व
गुणवत्ता मानकों  के  लिए प्रमाणन; (5) अमे रिका के  साथ-साथ नए बाज़ारों  में  प्रदर्शनियाँ ।
 

  🎯 याद रखें  — इस खंड के  मुख्य बिंदु
1.  राजस्थान का वस्तु-निर्यात ₹83,704 करोड़ (2023-24); नीति-लक्ष्य ₹1.5 लाख करोड़ (2029)।
2.  देश के  रत्न-आभूषण निर्यात में  ~17.5%; मीनाकारी ~90%, कुं दन ~60%; हस्तशिल्प निर्यात में  10-11%।
3.  12 सीमा-शुल्क अनुमोदित डिपो — जयपुर, जोधपुर, कोटा, भिवाड़ी, किशनगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा आदि; राज्य समुद्र-तट-विहीन।
4.  अगस्त 2025 का 50% अमे रिकी शुल्क बड़ा झटका; यूके  (15 जुलाई 2026) व यूरोपीय संघ (2027) के  समझौते  नए 

अवसर।

 
 

13. प्रमुख व्यक्तित्व (Key Personalities)
 

व्यक्तित्व योगदान / पहचान

जॉन मेनार्ड कीन्स (1883-1946) ब्रेटन वुड् स में  ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल के  नेता; अंतर्राष्ट्रीय "बैंकोर" मुद्रा और अधिशेष-देशों  पर भी
समायोजन का बोझ डालने  का प्रस्ताव; आधुनिक समष्टि-अर्थशास्त्र के  जनक

हैरी डेक्सटर व्हाइट (1892-1948) अमे रिकी वित्त-विभाग के  अधिकारी; ब्रेटन वुड् स की अमेरिकी योजना के  शिल्पकार — डॉलर-
कें द्रित व्यवस्था; कोष में  अमे रिका के  पहले  कार्यकारी निदेशक

हेनरी मॉर्गेन्थाउ (1891-1967) अमे रिकी वित्त-सचिव; ब्रेटन वुड् स सम्मेलन के  अध्यक्ष

आर्थर डंके ल (1916-2005) GATT के  महानिदेशक (1980-93); "डंके ल प्रारूप" (दिसंबर 1991) — उरुग्वे  चक्र का 
आधार, जिससे 1995 में  व्यापार संगठन बना

मनमोहन सिंह (1932-2024) 1991 के  वित्त मंत्री — नई आर्थिक नीति के  सूत्रधार; प्रधानमंत्री (2004-14); 2008 के  पहले  
जी-20 नेता-शिखर सम्मेलन (वाशिंगटन) में  भारत के  प्रतिनिधि

अमर्त्य सेन (जन्म 1933) कल्याणकारी अर्थशास्त्र; नोबेल (1998); मानव-विकास दृष्टिकोण से  विश्व-अर्थव्यवस्था में  
"विकास = स्वतंत्रता" की सोच

जोसेफ़ स्टिग्लिट्ज़ (जन्म 1943) विश्व बैंक के  मुख्य अर्थशास्त्री (1997-2000); नोबेल (2001); "ग्लोबलाइज़ेशन एंड इट्स 
डिस्कन्टेंट् स" (2002) में  कोष की शर्तों  की आलोचना



व्यक्तित्व योगदान / पहचान

रघुराम राजन (जन्म 1963) कोष के  मुख्य अर्थशास्त्री (2003-06) — सबसे  कम उम्र के  व पहले  भारतीय; बाद में  भारतीय 
रिज़र्व बैंक के  गवर्नर (2013-16)

गीता गोपीनाथ (जन्म 1971) कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री (2019 से 2022 की शुरुआत); पहली उप-प्रबंध 
निदेशक (2022-25)

क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा (जन्म 1953) बुल्गारिया की अर्थशास्त्री; कोष की प्रबंध निदेशक — 1 अक्तूबर 2019 से; दूसरा कार्यकाल 1 
अक्तूबर 2024 से ; पहले  विश्व बैंक में  मुख्य कार्यकारी

अजय बंगा (जन्म 1959) विश्व बैंक के  14वें  अध्यक्ष — 2 जून 2023 से; भारतीय मूल, अमे रिकी नागरिक; पूर्व में  
बहुराष्ट्रीय भुगतान-कं पनी के  मुख्य कार्यकारी

न्गोज़ी ओकोन्जो-इवेला (जन्म 1954) व्यापार संगठन की पहली महिला व पहली अफ़्रीकी महानिदेशक — 1 मार्च 2021 से ; दूसरा 
कार्यकाल 1 सितंबर 2025 से (अगस्त 2029 तक); नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री

जिम ओ'नील (जन्म 1957) गोल्डमैन सैक्स के  अर्थशास्त्री; 2001 में  "ब्रिक" (BRIC) शब्द गढ़ा — जिससे  आगे  चलकर 
ब्रिक्स समूह बना

दिल्मा रूसेफ़ (जन्म 1947) ब्राज़ील की पहली महिला राष्ट्रपति (2011-16); न्यू डे वलपमेंट बैंक की अध्यक्ष (2023 से ; 
2025 में  दोबारा चुनी गईं )

के . वी. कामथ (जन्म 1947) न्यू डे वलपमेंट बैंक के  पहले अध्यक्ष (2015-20) — भारतीय बैंकर

क्लाउस श्वाब (जन्म 1938) 1971 में  विश्व आर्थिक मंच (दावोस) के  संस्थापक; "हितधारक पूँजीवाद" की अवधारणा के  
प्रवर्तक; 2025 में  नेतृत्व-भूमिका छोड़ी

पीयूष गोयल (जन्म 1964) भारत के  वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री; यूके , यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, ओमान और यूरोपीय संघ के  
साथ समझौता-वार्ताओं  में  भारत का नेतृत्व

 
 

14. विस्तृत कालक्रम 1944–2026 (Detailed Timeline)
 

वर्ष घटना महत्व

1 से 22 जुलाई 1944 ब्रेटन वुड् स सम्मेलन (न्यू हैम्पशायर) — 44 देश कोष व विश्व बैंक की नींव; डॉलर-स्वर्ण 
व्यवस्था

27 दिसंबर 1945 कोष व पुनर्निर्माण एवं  विकास बैंक औपचारिक रूप से  अस्तित्व में भारत संस्थापक सदस्य

1 मार्च 1947 कोष का परिचालन आरंभ पहली संस्था सक्रिय

30 अक्तूबर 1947 GATT पर 23 देशों  के  हस्ताक्षर (जिनेवा); प्रभावी 1 जनवरी 1948 बहुपक्षीय शुल्क-वार्ता का आरंभ

1948 हवाना चार्टर — अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का प्रस्ताव असफल GATT अस्थायी से  स्थायी जैसा बना 
रहा

1956 / 1960 अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम / अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना निजी क्षेत्र और निर्धनतम देशों  हेतु वित्त

1961 / 1964 आर्थिक सहयोग एवं  विकास संगठन / व्यापार एवं  विकास सम्मेलन की 
स्थापना

विकसित देशों  का मंच / विकासशील 
देशों  का व्यापार मंच

1969 विशेष आहरण अधिकार का सृजन (पहला आबंटन 1970) अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति

15 अगस्त 1971 अमे रिका ने  डॉलर की स्वर्ण-परिवर्तनीयता समाप्त की ("निक्सन 
झटका")

ब्रेटन वुड् स की स्थिर विनिमय-दर 
व्यवस्था का अंत

1976 जमैका समझौता — तैरती विनिमय दरें  मान्य सोना मौद्रिक व्यवस्था से  हटा

1981 भारत को कोष से  5 अरब विशेष आहरण अधिकार का ऋण तब तक का सबसे  बड़ा ऋण

सितंबर 1986 उरुग्वे  चक्र का आरंभ (पुंता डेल एस्टे) सेवाएँ , बौद्धिक संपदा व कृ षि वार्ता में

1991 भारत का भुगतान-संतुलन संकट; कोष का ऋण; 24 जुलाई को नई 
आर्थिक नीति

उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरण की 
शुरुआत



वर्ष घटना महत्व

15 अप्रैल 1994 मराके श समझौता — व्यापार संगठन की स्थापना पर हस्ताक्षर उरुग्वे  चक्र का समापन

1 जनवरी 1995 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना (जिनेवा) GATT की जगह स्थायी संगठन; वस्तु, 
सेवा, बौद्धिक संपदा

1997-98 पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट (थाईलैंड से  आरंभ) कोष की शर्तों  पर बहस; एशिया में  
विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने  की होड़

1999 जी-20 की स्थापना (वित्त मं त्रियों  व कें द्रीय बैंक गवर्नरों  का मंच) उभरती अर्थव्यवस्थाओं  को वै श्विक मंच

नवंबर / दिसंबर 2001 दोहा विकास एजेंडा; चीन का व्यापार संगठन में  प्रवेश (11 दिसंबर); 
"ब्रिक" शब्द का जन्म

विकासशील देशों  के  मुद्दे ; चीन का उदय

नवंबर 2008 वै श्विक वित्तीय संकट के  बीच पहला जी-20 नेता-स्तरीय शिखर सम्मेलन
(वाशिंगटन)

जी-20 प्रमुख आर्थिक मंच बना

जून 2009 / 2011 ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन (येकाते रिनबर्ग) / दक्षिण अफ़्रीका का 
जुड़ना

"ब्रिक" से "ब्रिक्स"

दिसंबर 2010 कोष की 14वीं कोटा समीक्षा स्वीकृ त (प्रभावी जनवरी 2016) चीन तीसरे  सबसे  बड़े  कोटाधारक के  रूप 
में

दिसंबर 2013 बाली मं त्रिस्तरीय सम्मेलन — पहला बहुपक्षीय समझौता (व्यापार 
सुगमता), शां ति उपबंध

दोहा चक्र में  पहली ठोस उपलब्धि

2014-15 न्यू डे वलपमेंट बैंक व आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था की सं धि (2014) व 
प्रभावी (2015); एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (दिसंबर 2015 से 
प्रभावी); नैरोबी सम्मेलन

वैकल्पिक वित्तीय संस्थाएँ; कृ षि निर्यात-
सब्सिडी की समाप्ति

1 अक्तूबर 2016 चीनी युआन विशेष आहरण अधिकार की टोकरी में  शामिल पाँचवीं मुद्रा

22 फ़रवरी 2017 व्यापार सुगमता समझौता लागू सीमा-शुल्क प्रक्रिया सरल

2018 अमे रिका के  इस्पात-एल्यूमिनियम शुल्क (मार्च); अमे रिका-चीन शुल्क-
युद्ध का आरंभ

संरक्षणवाद का नया दौर

नवंबर / दिसंबर 2019 भारत का आरसीईपी से  बाहर निकलना; 11 दिसंबर को अपीलीय 
निकाय निष्क्रिय

विवाद-निपटान संकट; भारत की 
रणनीतिक स्वायत्तता

2020 कोविड-19 महामारी; आपूर्ति-शृंखला संकट; आरसीईपी पर हस्ताक्षर 
(नवंबर)

आपूर्ति-शृंखला की कमज़ोरी उजागर

1 मार्च 2021 न्गोज़ी ओकोन्जो-इवेला व्यापार संगठन की महानिदेशक पहली महिला व अफ़्रीकी

2022 आरसीईपी प्रभावी (1 जनवरी); भारत-यूएई समझौता (1 मई); हिंद-
प्रशांत आर्थिक ढाँचे  की शुरुआत (मई); भारत-ऑस्ट्रेलिया समझौता (29
दिसंबर)

नए क्षेत्रीय ढाँचे  व भारत का समझौता-
अभियान

2023 अजय बंगा विश्व बैंक अध्यक्ष (2 जून); भारत की जी-20 अध्यक्षता — 
नई दिल्ली शिखर सम्मेलन (9-10 सितंबर); कोष की 16वीं कोटा 
समीक्षा (15 दिसंबर)

अफ़्रीकी संघ स्थायी सदस्य; कोटा में  
50% वृद्धि

1 जनवरी 2024 ब्रिक्स का पहला विस्तार — मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब 
अमीरात (व सऊदी अरब)

समूह का सबसे  बड़ा विस्तार

2 अप्रैल 2025 अमे रिका का "मुक्ति दिवस" — पारस्परिक शुल्क शुल्क-युद्ध का नया चरण

जनवरी - सितंबर 2025 इंडोने शिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य (जनवरी); भारत पर 25% (7 
अगस्त)  50% (27 → अगस्त) अमे रिकी शुल्क; मत्स्य-सब्सिडी 
समझौता लागू (सितंबर); भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ समझौता 
प्रभावी (1 अक्तूबर)

व्यापार-तनाव चरम पर; भारत की 
समझौता-कू टनीति तेज़

जनवरी - फ़रवरी 2026 भारत-यूरोपीय संघ वार्ता पूर्ण (27 जनवरी); अमे रिका-भारत रूपरेखा 
18% (2 फ़रवरी); अमे रिकी सर्वोच्च न्यायालय का शुल्क-निर्णय (20 
फ़रवरी)

शुल्क की क़ानूनी वैधता पर चोट; भारत 
की "मदर ऑफ़ ऑल डील्स"



वर्ष घटना महत्व

26-30 मार्च 2026 व्यापार संगठन का 14वाँ  मं त्रिस्तरीय सम्मेलन (याउं डे , कै मरून) कोई समग्र घोषणा नहीं; ई-कॉमर्स 
शुल्क-रोक समाप्त

15 जुलाई 2026 भारत-यूके  समझौता प्रभावी 99% भारतीय माल पर शून्य शुल्क

12-13 सितंबर 2026 ब्रिक्स का 18वाँ  शिखर सम्मेलन — नई दिल्ली भारत की चौथी अध्यक्षता; समूह के  20 
वर्ष

12-18 अक्तूबर 2026 / 
14-15 दिसंबर 2026

कोष-विश्व बैंक की वार्षिक बैठकें  (बैंकॉक) / जी-20 शिखर सम्मेलन 
(मियामी, अमे रिका)

आगामी वै श्विक आर्थिक मंच

 
 

 🔎 कालक्रम से से क्या समझें: कालक्रम को चार दौर में  बाँटकर याद रखें  — (1) निर्माण (1944-1971), (2) अस्थिरता व संकट
(1971-1991), (3) वैश्वीकरण का स्वर्ण-युग (1991-2008), (4) विखंडन व पुनर्संतुलन (2008 से आज) — हर घटना इन्हीं 
में  से  किसी एक कहानी में  बैठती है।
 

15. शब्दकोश — अध्याय के  ज़रूरी शब्द (Glossary)
 

अध्याय पढ़ने  के  बाद दोहराने  के  लिए — हर ज़रूरी शब्द एक पं क्ति में । विस्तृत परिभाषा और उदाहरण संबं धित खंड में  दिए गए हैं।
 

क. वैश्विक आर्थिक व्यवस्था एवं मुद्रा
 

शब्द एक पंक्ति में  अर्थ

ब्रेटन वुड् स व्यवस्था (Bretton Woods 
System)

1944 में  बनी विनिमय-दर व्यवस्था — डॉलर सोने  से , बाक़ी मुद्राएँ  डॉलर से  जुड़ी।

समायोज्य खूँटी (Adjustable Peg) विनिमय दर एक तय स्तर पर टिकाना, गंभीर असंतुलन पर ही बदलना।

अस्थायी विनिमय दर (Floating 
Exchange Rate)

मुद्रा की क़ीमत का माँग-आपूर्ति से  तय होना।

विशेष आहरण अधिकार (Special 
Drawing Rights)

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की आरक्षित परिसंपत्ति; सदस्य देशों  को कोटे  के  अनुपात में  मिलती है।

कोटा (Quota) सदस्य की हिस्सेदारी — उसका चंदा, मताधिकार और ऋण-सीमा तय करने  का आधार।

शर्तबद्धता (Conditionality) ऋण के  बदले  देश से  माँगे  जाने  वाले  आर्थिक सुधार।

अंतिम ऋणदाता (Lender of Last 
Resort)

संकट में  अं तिम सहारा देने  वाली संस्था की भूमिका।

वाशिंगटन आम सहमति (Washington 
Consensus)

उदारीकरण, निजीकरण और राजकोषीय अनुशासन पर आधारित नीति-समूह।

 
 

ख. विश्व बैंक एवं विकास वित्त
 

शब्द एक पंक्ति में  अर्थ

पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक 
(IBRD)

मध्यम-आय देशों  को ऋण देने  वाली विश्व बैंक की मूल संस्था।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) निम्न-आय देशों  को लगभग ब्याज-मुक्त दीर्घकालीन ऋण/अनुदान देने  वाली रियायती खिड़की।

रियायती ऋण (Concessional Loan) बाज़ार दर से  बहुत कम ब्याज और लंबी अवधि वाला ऋण।

बहुपक्षीय विकास बैंक (Multilateral 
Development Bank)

कई देशों  के  साझा स्वामित्व वाला विकास-वित्त बैंक।

आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था ब्रिक्स देशों  का साझा आपात-कोष, भुगतान-संतुलन संकट के  लिए।



शब्द एक पंक्ति में  अर्थ

(Contingent Reserve 
Arrangement)

विकास वित्त (Development 
Finance)

विकासशील देशों  में  बुनियादी ढाँचे  व सामाजिक परियोजनाओं  के  लिए पूँजी।

 
 

ग. व्यापार नियम एवं संगठन
 

शब्द एक पंक्ति में  अर्थ

सर्वाधिक अनुकू ल राष्ट्र (Most 
Favoured Nation)

एक सदस्य को दी गई व्यापारिक रियायत सभी सदस्यों  को मिलना।

राष्ट्रीय व्यवहार (National 
Treatment)

आयातित वस्तु से  देश में  बनी वस्तु जैसा ही बर्ताव।

प्रशुल्क बंधन (Tariff Binding) सीमा-शुल्क की ऊपरी सीमा तय कर उससे  ऊपर न जाने  की प्रतिबद्धता।

विवाद निपटान निकाय (Dispute 
Settlement Body)

व्यापार विवादों  का निपटारा करने  वाली संस्था की प्रक्रिया-इकाई।

अपीलीय निकाय (Appellate Body) विवाद-पैनल के  फ़ै सलों  की अपील सुनने  वाली संस्था; 2019 से निष्क्रिय।

कृ षि सब्सिडी के  बक्से (Green, 
Amber, Blue Box)

सब्सिडी का वर्गीकरण — हरा (छूट), एम्बर (घटाने  योग्य), नीला (उत्पादन-सीमित)।

सार्वजनिक भंडारण (Public 
Stockholding)

खाद्य सुरक्षा के  लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की ख़रीद-भंडारण।

शांति खंड (Peace Clause) तय सीमा पार करने  पर भी विवाद न उठाने  की अस्थायी सहमति।

वरीयता व्यापार समझौता (Preferential
Trade Agreement)

सीमित वस्तुओं  पर आपसी शुल्क-रियायत देने  वाला समझौता।

मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade 
Agreement)

अधिकांश वस्तुओं  पर आपसी शुल्क घटाने  या हटाने  वाला समझौता।
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शब्द एक पंक्ति में  अर्थ

उभरती अर्थव्यवस्थाएँ (Emerging 
Economies)

तेज़ी से  बढ़ते  मध्यम-आय वाले  देश — जैसे  भारत, ब्राज़ील, चीन।

वैश्विक दक्षिण (Global South) मुख्यतः विकासशील और कम विकसित देशों  का अनौपचारिक समूह।

पारस्परिक शुल्क (Reciprocal Tariff) दूसरे  देश के  शुल्क के  बराबर शुल्क लगाने  की नीति।

व्यापार-युद्ध (Trade War) देशों  का एक-दूसरे  पर शुल्क लगाकर बदला लेने  का सिलसिला।

वि-वैश्वीकरण (De-globalisation) देशों  के  बीच व्यापार-निवेश के  बंधनों  का घटना या टूटना।

आपूर्ति शृंखला (Supply Chain) कच्चे  माल से  उपभोक्ता तक पहुँचने  वाले  उत्पादन-चरणों  की कड़ी।

मित्र-राष्ट्र में  उत्पादन (Friend-
shoring)

आपूर्ति शृंखला को भरोसेमंद साझेदार देशों  में  ले  जाना।

बहुपक्षवाद (Multilateralism) कई देशों  का साझा नियमों  के  तहत मिलकर निर्णय लेना।
 
 


